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शांति-संयम हमारा ध्येय है, पर ये नया 
भारत है, दुनिया को समझना होगा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से 
विशेष बातचीत...पेज 24-27

समर्थ सेना 
सशक्त राष्ट्र
समर्थ सेना 
सशक्त राष्ट्र

»» वर्षः 01, अंकः11 »» 1 से 15 दिसंबर 2020, नि:शुल्क

बीते छह साल में सीमा पर बेजोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर आैर नए 
इनोवेशन-तकनीक-शोध के साथ सैन्य बेड़े की बढ़ी शक्ति



न्यू इडंिया समाचार2आइए उज्ज्वल और ऊर्जामय आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्प लें। 

ऊर्जा संरक्षण 
में बढ़ते देश के कदम… 

करोड़ से ज्यादा यूनिट 
बिजली का उत्पादन हुआ 
2014 के बाद से

फीसदी गांवों का 
विद्युतीकरण। 

•घरों को सौभाग्य के तहत 
बिजली युक्त किया गया। 

8,40,000
2,80,12,391 
100

हर साल 14 दिसंबर को ‘राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस’ मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण में भारत 
की उपलब्धि‍यों को दर्शाना और जलवायु परिवर्तन में कमी की दिशा में राष्ट्र के सर्वांगीण प्रयासों के तहत समग्र विकास 

की अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अथक कोशिश करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, “राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 
दिवस पर हमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा संरक्षण के लिए संकल्प  लेना चाहिए।”

n केंद्र ने वर्ष 2022 के अंत तक 
175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा 
क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया। 

n पवन ऊर्जा से 60, सौर ऊर्जा से 
100, बायोमास ऊर्जा से 10 व 
लघु जलविद्युत परियोजनाओं 
से 5 गीगावाट 

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस
14 दिसंबर 2020
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अच्छी दवाई
सस्ती दवाई 

 पेज 14-16

पंचतीर्थ बना युवा पीढ़ी 
के लिए प्रेरणा स्थल

फ्लैगशिप योजना... 

स्पेशल रिपोर्ट...

सामुदाियक रेडियो बना रहा समाज-सरकार का सेतु 

बाबा साहेब के जीवन से जुड़े 
पंचतीर्थ स्थलों पर िवस्तृत 
िरपोर्ट| पेज 6-8

करीब 10 करोड़ की आबादी तक पहुंच वाले सामुदायिक रेडियो की संख्या बढ़ाने पर जोर, 
2025 तक 500 नए सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू करने का प्रस्ताव | पेज 34-35

समाचार-सार 

कर्नाटक संगीत की स्वर कोकिला

दिव्यांगजनों के लिए सशक्त हो रहा समाज

भारत-अमेरिका रक्षा क्षेत्र में अब अहम साझेदार

नौकरी-इंफ्रास्ट्रक्चर, गावं, गरीब और कृषि का ध्यान

भारत को िवनिर्माण हब बनाने की तैयारी

भारत दुनिया में निवेश के लिए सबसे बेहतर देश 

जल परिवहन को सुगम बना रही सरकार

बदलते भारत की कहानी| पजे 36

अब निर्णायक दौर में कोरोना से जंग 

सेना की मजबूती की दिशा में बढ़ते कदम

देश की प्रमुख खबरें| पेज 4-5

कहानी भारत रत्न एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी की | पेज 9

दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बना रही केंद्र सरकार | पजे 10-12

बकेा समझौता: टू प्लस टू बठैक से मजबतू हो रह ेसंबधं| पजे 13

आत्मनिर्भर भारत पकेैज-3.0 स ेरफ्तार| पजे 28-29

कैबिनटे के फैसले| पजे 29

ग्लोबल इंवेस्टर राउंडटेबल | पेज 30-31

केंद्र मल्टी-मॉडल कनके्टिविटी की दिशा में बढ़ा रहा कदम| पजे 32-33

भारत में िरकवरी दर 92 फीसदी के पार| पेज 17

रक्षा मंत्री राजनाथ िसंह से खास बातचीत| पेज 24-27

New India Samachar

संपादक
कुलदीप सिंह धतवालिया,
प्रधान महानिदेशक,
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

सलाहकार संपादक 
संतोष कुमार
विनोद कुमार

सहायक सलाहकार संपादक 
िवभाेर शर्मा

प्रकाशक और मुद्रक:
सत्येन्द्र प्रकाश,
महानिदेशक, बीओसी
(ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड 
कम्युनिकेशन)

मुद्रण:  जेके ऑफसेट ग्राफिक्स 
प्राइवेट लिमिटेड, बी-278, 
ओखला इंडस्ट्रियल एरिया,  
फेज-1, नई दिल्ली-20

संपर्क: ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड 
कम्युनिकेशन,सूचना भवन, द्वितीय 
तल,नई दिल्ली- 110003

डिजाइनर
श्याम शंकर तिवारी

आर. एन. आई.  नंबर
DELHIN/2020/78812
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समर्थ सेना सशक्त राष्ट्र...

आवरण कथा 15 हजार किमी से लंबी सीमा और 7.5 हजार किमी से ज्यादा 
लंबी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा राष्ट्र के लिए सर्वोपरि|  पेज 18-23

      ईमेल- response-nis@pib.gov.in 

अंदर के पन्नों पर...
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सादर नमस्कार। 
कोरोना काल में बचाव के तीन मंत्र- मास्क लगाना, दो गज की दूरी और हाथ-मुंह की स्वच्छता को 
निरंतर अपनाते रहें क्योंकि जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। जनभागीदारी की वजह से 
ही भारत आज कोरोना के खिलाफ जंग में दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले भी बेहतर और 
निर्णायक स्थिति में पहुंच गया है।

समाज ही नहीं, राष्ट्र को समृद्ध और सशक्त बनाने की नरेंद्र मोदी सरकार की पहल का ही नतीजा 
है कि आज देश की जमीनी सीमा हो या समुद्री सीमा या फिर वायु सीमा, न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि 
गलत निगाह उठाने वालों को माकूल जवाब देने में सक्षम है। बीते छह सालों में सेना का सामर्थ्य 
बढ़ने के साथ भारत और सशक्त हुआ है, उसकी बड़ी वजह 130 करोड़ देशवासियों की भागीदारी 
व भरोसा ही है जो सरकार के मजबूत संकल्प शक्ति का आधार बना है। सेना के सशक्तीकरण और 
आधारभूत ढांचे में समग्र दृष्टिकोण के साथ हुआ बदलाव इस बार की आवरण कथा बनी है। 
आर्थिक प्रगति, दिव्यांगजन हों या फिर समाज के अन्य वर्ग, सबके सेहत के लिए फिक्रमंद सरकार 
संकल्प के साथ जुटी है। सरकार के मजबूत इरादों के पीछे देशवासियों का अटूट भरोसा है। 

हमारा देश बाबा साहेब आंबेडकर के अनुकरणीय योगदान को कभी भुला नहीं सकता। युवा 
पीढ़ी पर उनकी अमिट छाप सदैव बनी रहे, इसको ध्यान में रखकर सरकार ने बाबा साहेब से जुड़े 
स्मारकों को ‘पंचतीर्थ’ के तौर पर विकसित किया है जो इस बार के अंक का हिस्सा बनी है। 

ऐसे ही स्नेह और विश्वास के साथ आप अपने विचार और सुझाव हमें लिखते रहिए। 

पता-  ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन,
	  सूचना भवन, द्वितीय तल
          नई दिल्ली- 110003

   	 ईमेल-	 response-nis@pib.gov.in

संपादक की कलम से...

(कुलदीप सिंह धतवालिया) 
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मुझे 1-15 नवंबर का अंक मिला। धन्यवाद। ‘ग्रामोदय से राष्ट्रोदय' लेख से नानाजी देशमुख के 
विचार, नमामि गंगे, स्वामित्व योजना, निर्यात की बढत आयात मे कमी ऐसी सभी जानकारी इस 
माध्यम से लोगों तक पहुचाना सराहनीय है।

बहुत ही प्रभावशाली लेखों का चयन किया गया है। 
इसमें मेरे अनुसार कुछ विषय विशेषज्ञ की रचनाओं 
का समायोजन होना चाहिए , ताकि पाठक और 
रोचक जानकारी प्राप्त कर सकें।

- माधव कुलकर्णी
kulkarni3350@gmail.com;

-सुरेश जोशी 
 joshi.sureshnaidunia@
gmail.com

अजय कुमार राठौर,
यूजीसी-डीएई सीएसआर
यूनिवर्सिटी कैंपस, खंडवा रोड, इंदौर, मप्र
ajayr@csr.res.in

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका का 
अवलोकन किया। पत्रिका का 
गैटअप बहुत ही सुंदर लगा। सभी 
लेख रोचक एवं जानकारीयुक्त 
हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं 
एवं अन्य जानकारियों को पाठकों 
तक पहुंचाने का आपका प्रयास 
सराहनीय है। पत्रिका सरकारी 
प्रकाशन है, लेकिन बाहरी लेखकों 
के लेखों को भी स्थान दिया जाना 
चाहिए। ऐसा मेरा सुझाव है। इससे 
पत्रिका के पाठकों की संख्या बढ़ेगी, 
संतुलन बना रहेगा।

 मेरे मेल पर मुझे रेगुलर न्यू इंडिया समाचार मैग्जिन मिल रही है। यह 
अच्छा प्रयास है। इसमें दोस्त व परिवार के सदस्यों को शेयर करने 
का विकल्प भी है। जो लिंक http://davp.nic.in/nis/nov1/
hindi/index.html बनाया गया है वह https नहीं है जो दिखाता 
है कि लिंक असुरक्षित है। इसलिए मेरा सुझाव है कि लिंक को https 
से शुरू हो ताकि लोग इस लिंक को क्लिक करने से डरें नहीं।

 मुझे यह कहने में बहुत खुशी हो रही है कि न्यू इंडिया समाचार एक 
अच्छा पब्लिकेशन है। महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। विषय पर 
संक्षिप्त जानकारी देता है। यह पाठकों के लिए अच्छा प्रकाश है और 
युवा वर्ग के लिए सहयोग का काम करेगी।

 मुझे आपकी पहल बहुत अच्छी 
लगी। यह पत्रिका लोगों को यह 
जानने में मदद करेगी कि हमारी 
सरकार क्या काम कर रही है। न्यू 
इंडिया समाचार पत्रिका बहुत 
आवश्यक है।
 बहुत-बहुत धन्यवाद।

ओमप्रकाश उनियाल, देहरादून
krgddn4@gmail.com

hridayharikrishnan 
06@gmail.com तपश कुमार, विशाखापत्तनम  

taps3618@gmail.com

न्यू इंडिया समाचार की ई-कॉपी भेजने के लिए आपका धन्यवाद। यह देखकर रोमांचित हूं कि देशभर में बहुत सारी 
गतिविधियां हो रही हैं। सभी गतिविधियों को व्यवस्थित व दिलचस्प तरीके से संकलित किया गया है। पत्रिका के 
लिए शुभकामनाएं कि इसका प्रसार बढ़े। पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई। 

mathuramindia@gmail.com

आपकी बात...
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स्थानीय से वैश्वक
होतथा भथारतीय बथाजथार
स्थानीय से वैश्वक
होतथा भथारतीय बथाजथार
' वोकल फॉर लोकल ' मंत्र से 
सवदेशी उत्पादों  के प्रति बढपा 

रुझपान िो तनरपायाि में भी बढोिरी 
से सशकि हो रहपा भपारि  

तयोहथार 
िवशेषथांक
तयोहथार 
िवशेषथांक1 से 15 नवंबर 2020, नन:शुल्क

वर्षः 01, अंकषः 09| 
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पूर्वोदय की दिशा में पश्चिम 
बंगाल बना केंद्र का फोकस 

स बका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की सोच के साथ 
आगे बढ़ रही केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के आमजन के 

जीवन को आसान बनाने की दिशा में पूर्वोदय का नया मंत्र बनाया 
है। इसके तहत पीएम आवास योजना में करीब 30 लाख गरीबों के 
लिए घर बनाए जा चुके हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 90 लाख गरीब 
महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। जनधन के तहत 4 करोड़ 
गरीबों के बैंक खाते खोले गए तो जल जीवन मिशन के जरिए 4 लाख 
घरों में पाइप से साफ पानी पहुंचाने का काम हुआ है। नेपाल, भारत, 
बांग्लादेश के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए सैकड़ों करोड़ की लागत से 
सड़क परियोजना पर काम हो रहा है ताकि राज्य की कनेक्टिविटी में 
सुधार हो। ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरीडोर के लिए साढ़े आठ हजार करोड़ 
रु. को मंजूरी दी गई। यानी हाई-वेज, वाटरवेज और गांव तक ब्रॉडबैंड 
कनेक्टिविटी हो रही है ताकि बंगाल के लोगों का जीवन आसान बन 
सके। 

को  रोना के चलते दशे-दुनिया में अर्थव्यवस्था को नुकसान पहंुचा। 
लकेिन अनलॉक के बाद जिस तरह से आर्थिक गतिविधियों 

को बढ़ावा मिला, उसस ेअर्थव्यवस्था पटरी पर दिख रही ह।ै अक ट्ूबर 
महीने में जीएसटी संग्रह का आकंड़ा 1 लाख करोड़ के पार पहंुच गया। 
साथ ही, अधिकाशं राज्यों में भी जीएसटी सगं्रह बढ़ा ह।ै कोरोना सकंट 
के दस्तक स ेपहल ेफरवरी 2020 में जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ के 
पार रहा था, लकेिन उसके बाद आर्थिक गतिविधि ठप होन ेस ेआकंड़ा 
कम होता चला गया। लेकिन सितबंर महीन ेमें पिछल ेसाल के इसी 
महीने के मुकाबल े10% स ेज्यादा की बढ़ोतरी हुई। वित्त मतं्रालय के 
मतुाबिक अक ट्ूबर में जीएसटी संग्रह 1 लाख 5 हजार 155 करोड़ रु. 
रहा। सिर्फ जीएसटी ही नहीं, अन्य संकेतक भी अच्छे हैं। कोर सके्टर 
के सभी 8 औद्योगिक क्षेत्रों में उछाल दर्ज की गई ह।ै बिजली, स्टील की 
मागं, कोयला उत्पादन सभी में उछाल दर्ज की गई ह।ै सितबंर महीने 
में निर य्ात में 5% स ेज्यादा की बढ़ोतरी हुई तो पीएमआई में 57% का 
उछाल आया ह।ै ई-व ेबिल में सितबंर में करीब 7% की बढ़ोतरी दर्ज 
की गई ह।ै उधर, ग्रामीण भारत में अप्रैल के मुकाबल ेट्रैक्टर की खरीद 
75% बढ़ी तो शहरी क्षेत्र में वाहनों की खरीद में भी उछाल रहा है।

आर्थिक स्वच्छता को मिली राह, 
जीएसटी संग्रह 10 फीसदी बढ़ा 

जीएसटी संग्रह पिछले 8 महीने में 
पहली बार 1 लाख करोड़ के पार 

`32,172
करोड़

`62,151
करोड़

`90,917
करोड़

`8
7,4

22
क

रो
ड़

`8
6,4

49
क

रो
ड़ `9

5,4
80

क
रो

ड़

`1,05,155
करोड़

पिछले वर्ष के इसी माह की तंलना में 
जीएसटी संग्रह 10 फीसदी अिधक

अक्टूबर 2020 के महीने में 80 लाख 
जीएसटीआर-3 बी रिटर्न दाखिए किए

अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त िसतंबर अक्टूबर

अप्रैल से अब तक जीएसटी संग्रह

समाचार सार
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पूर्वोत्तर को  
नई रफ्तार, 

 हो रहा विकास 

अब 31 दिसबंर तक भरें रिटर्न, विवाद से 
विश्वास योजना में भी 31 मार्च तक राहत 

खादी से कारगिल-लेह में रोजगार 

कोरोना महामारी से उपजी चुनौतियों को ध्यान 
में रखत ेहुए केंद्र सरकार न ेआयकर रिटर्न 

दाखिल करन ेकी तिथि दसूरी बार बढ़ाते हुए 31 
दिसबंर तक कर दी ह।ै इसके साथ ही विवाद से 
विश्वास योजना के तहत विवादों का निपटारा करने 
के इच छ्ुक करदाताओं को भी राहत देत ेहुए सरकार 
न े बिना किसी अतिरिक्त भगुतान के आयकर की 

घोषणा की तारीख को अगल ेसाल मार्च तक के लिए बढ़ा दिया ह।ै इसके लिए 31 
दिसबंर तक घोषणा करन ेवाल3े1 मार्च 2021 तक भुगतान कर सकते हैं। 

सामान्य दिन हो या संकट का समय, 
पूर्वोत्तर का विकास केंद्र सरकार 

की प्राथमिकताओं में है। पूर्वोत्तर के 
विकास के लिए लगातार कदम उठा रही 
केंद्र सरकार ने कोरोना जैसे संकट के बीच 
भी भौगोलिक दृष्टिकोण से अलग इस क्षेत्र 
की आपूर्ति श्रृंखला को कमजोर नहीं पड़ने 
दिया। 25 मार्च से 30 सितंबर की अवधि 
में 4500 से ज्यादा मालगाड़ियों ने पूर्वोत्तर 
के राज्यों में आवश्यक सामग्री समेत 
अन्य वस्तुओं की आपूर्ति को बिना किसी 
बाधा के सुनिश्चित किया। सिर्फ सितंबर 
महीने में ही ट्रेनों के जरिए असम में 527 
रेक पहुंचाया गया जिसमें 322 रेक सिर्फ 
आवश्यक सामग्री वाली थीं। इसमें अनाज, 
चीनी, खाद आदि की आपूर्ति की गई। इसी 
तरह त्रिपुरा में 58 रेक, नागालैंड में 32 
रेक, अरुणाचल प्रदेश में खाद्य पदार्थों के 
दो रेक और पेट्रोलियम पदार्थों के दो रेक 
पहुंचाए गए। केंद्र सरकार संकट के समय 
भी देश की गति और प्रगति को लेकर 
पूर्वोत्तर राज्यों के लिए फिक्रमंद रही। 

अब आप सीधे देख सकेंगे कोरोना वैक्सीन की मौजूदा स्थिति 

भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाली 
प्रतीक खादी जम्मू-कश्मीर के कारगिल 

और लेह जैसे दुर्गम क्षेत्रों में भी स्थानीय युवाओं 
के लिए रोजगार का जरिया बन रही है। खादी 
ग्रामोद्योग आयोग ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन 
कार्यक्रम के तहत करीब एक हजार छोटी और 
मध्यम विनिर्माण इकाइयां स्थापित की है। इनमें 

8200 से ज्यादा रोजगार सृजित हुए हैं। इन क्षेत्रों में खादी के अलावा भी अन्य 
वस्तुएं और नक्काशी जैसे कामों के लिए सहायता दी जा रही है। पर्यावरण के 
लिहाज  से इस दुरूह क्षेत्र में जहां करीब छह महीने संपर्क भी स्थापित नहीं हो पाता 
है, वहां अब उत्पादन इकाइयां शुरू होने से नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों में 
नहीं जाना पड़ता है। बीते तीन साल में आयोग ने कारगिल में कुल 802 और लेह 
में 191 परियोजनाएं स्थापित कर स्थानीय समुदाय को सशक्त किया है। 

समाचार सार

कोरोना के इस काल में वैक्सीन का सबको इंतजार है। लोगों के मन में यह सवाल रहता है 
कि जिन वैक्सीन पर काम चल रहा है, उनमें कितनी प्रगति हुई? इसके लिए  प्रधानमंत्री 

की अध्यक्षता वाले वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने CURed 
(https://www.iiim.res.in/cured) नाम से एक पोर्टल लांच किया है। इसके जरिए 
देशभर में कोरोना से जुड़ी वैक्सीन के क्लीनिकल ट्रायल और निर्माण की स्थिति को ट्रैक किया 
जा सकता है। यहीं नहीं, इस पोर्टल के जरिए ये भी पता लगाया जा सकेगा कि देश में कौन सी 
दवाई पर शोध हो रहा है या अन्य टीकों या दवाईयों के क्लिनिकल ट्रायल की स्थिति क्या है।
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बाबा साहेब ने अपना जीवन पिछड़े समाज, वंचित समुदाय, 
दलितों और आदिवासियों के लिए समर्पित कर दिया। विकास 
की दौड़ में जो पीछे छूट गए और जिनको पीछे छोड़ दिया गया, 

ऐसे समुदायों में आज चेतना जगी है, विकास की भूख जगी है, अधिकार 
की आकांक्षा पैदा हुई है। ये चेतना बाबा साहेब आंबेडकर की ही देन है।”  
संविधान के जरिए समाज को एकसूत्र में पिरोने वाले डॉ. भीमराव आंबेडकर 
के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये सिर्फ शब्द नहीं, नए भारत का संकल्प 
है। एक ऐसा भारत जहां सभी के लिए समान अवसर और अधिकार मौजूद 
हो, जातिगत उत्पीड़न से मुक्त हो और तकनीक की ताकत के जरिए प्रगति 
कर रहा हो। केंद्र सरकार ने बाबासाहेब के सपनों को 2022 तक पूरा करने 
के लिए लक्ष्य रखा तो उनसे जुड़ी स्मृतियों को पंचतीर्थ के तौर पर विकसित 

हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 
हमें बाबा साहेब से जुड़े 5 स्थानों को 
पंचतीर्थ के तौर पर विकसित करने 
का अवसर मिला है। महू में बाबा 
साहेब की जन्मभूमि, लंदन में उनकी 
शिक्षा भूमि, नागपुर में दीक्षाभूमि,  
मुंबई में चैत्य भूमि और  दिल्ली में 
उनकी महापरिनिर्वाण भूमि। 
नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

पंचतीर्थ
बना युवा पीढ़ी के 
लिए प्रेरणा स्थल 

बाबासाहेब आंबेडकर न सिर्फ संविधान निर्माता 
थे, बल्कि कुशल अर्थशास्त्री, सामाजिक चिंतक 
और सर्वसमावेशी सोच के साथ विकास के वाहक 
भी थे। वे ऐसे विश्व मानव थे जिन्होंने कमजोर 
और वंचितों की सेवा में अपना जीवन समर्पित 
कर दिया। उनका जीवन आज भी युवाओं के लिए 
प्रेरणा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने भारतरत्न डॉ. 
आंबेडकर से जुड़े स्थलों को ‘पंचतीर्थ’ के तौर पर 
विकसित कर दिया सबका साथ, सबका विकास 
और सबका विश्वास का संदेश 

महू में जन्मभूमि 
14 अप्रैल 2016  को डॉ. आबंडेकर की 125वीं जयतंी पर प्रधानमंत्री 

मोदी न ेउनकी जन्मस्थली मह ूमें श्रद्धा समुन अर्पित किए। जन्मस्थली 

पर जाकर श्रद्धांजलि दनेे वाल ेवे दशे के पहल ेप्रधानमंत्री बने। इस 

स्मारक की आधारशिला 1991 में मध्य प्रदशे में तत्कालीन मुख्यमंत्री 

सुदंर लाल पटवा के समय रखी गई थी। आज यह स्मारक बाबा साहेब 

के प्रति श्रद्धा रखन ेवाल ेलोगों के लिए एक तीर्थ स्थल बन चुका है। 

मह ूमें स्थापित डॉ. आबेंडकर इसं्टीट्यूट को उनकी जयतंी के मौके 

पर ही मध्य प्रदशे में स्टेट यनूिवर्सिटी का दर्जा दिया जा चुका है। 

 आंबेडकर परिनिर्वाण दिवसस्पेशल रिपोर्ट



युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्थल 

डॉ. आंबेडकर ने लंदन में जिस 
घर में रहकर 1920 के दशक में 
शिक्षा ग्रहण की थी। उस घर को 
केंद्र सरकार की पहल पर 2015 
में महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार 
ने खरीदा जिसे अंतरराष्ट्रीय 
स्मारक के तौर पर बनाया गया 
है। करीब 800 करोड़ रु. की 
लागत से संग्रहालय में तब्दील 
इस स्मारक को प्रधानमंत्री मोदी 
विश्व के लोगों के लिए भारत के 
आर्थिक चिंतन को समझने का 
केंद्र मानते हैं। 

ममु्बई में चतै्य भमूि पर बाबा साहब 
आबंडेकर स्मारक को विकसित 
कर भव्य रूप दिया गया है। इसमें 
कई अवरोध पदैा हएु। खासकर 
इन्दू मिल स े12.5 एकड़ जमीन 
का मामला सालों स ेअटका पड़ा 
था। लकेिन प्रधानमतं्री मोदी की 
पहल पर तत्कालीन राज्य सरकार 
न ेकाम शरुू किया। 11 अक ट्ूबर 
2015 को प्रधानमतं्री न ेइसका 
भमूि पूजन किया था। आज यहां 
दशे-दनुिया स ेलोग आकर 
 चितंन-मनन करते हैं।

लंदन में शिक्षा भूमि चैत्य भूमि में स्मारक 

 दिल्ली में परिनिर्वाण भूमि और इंटरनेशल सेंटर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर बाबा साहेब की 125वीं जयंती वर्ष में दीक्षा भूमि को ए 
क्लास पर्यटन स्थल का दर्जा देने का एलान किया गया। यह मांग बहुत पुरानी थी। ए क्लास 
का दर्जा पाने के बाद से दीक्षा भूमि का तीव्र विकास शुरू हुआ। स्मारक स्थल को विश्वस्तरीय 
बनाया जा रहा है। यहीं पर बाबासाहेब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। 

राजधानी दिल्ली में ही 15 जनपथ रोड को एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय केंद्र का रूप दिया गया 
जहां सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर अनुसंधान हो और इस विषय पर थिंक टैंक का काम 
करे। 192 करोड़ रु. की लागत से बनी इस बहुमंजिला इमारत की आधारशिला और 
उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही हुआ। 

नागपुर में दीक्षा भूमि 

डॉ. आंबेडकर का देहावसान दिल्ली के 26 अलीपुर रोड स्थित जिस बंगले में हुआ था उसे 
राष्ट्रीय संग्रहालय के तौर पर विकसित करने का संकल्प अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 
के समय लिया गया था। लेकिन बाद की सरकार के समय इसमें प्रगति नहीं हुई। केंद्र में नरेंद्र 
मोदी की सरकार बनने के बाद संविधान की पुस्तकनुमा आकार में अनूठी इमारत की नींव 
रखी गई और 2018 में इसका उद्धाटन भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया। तब प्रधानमंत्री ने 
बाबा साहेब के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक योगदानों का स्मरण करते हुए कहा था 
कि उन्हें किसी खास वर्ग के लिए समेटना उनके साथ अन्याय होगा। 

 आंबेडकर परिनिर्वाण दिवसस्पेशल रिपोर्ट
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बाबासाहेब आंबेडकर के मान-सम्मान में सरकार ने उठाए कदम 

अभियान को दूसरे चरण में 116 आकांक्षी जिलों में 
भी लागू किया गया। इसमें 7 फ्लैगशिप योजनाओं के 
अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास और 
कृषि के तहत अन्य 5 प्राथमिकताओं को भी जोड़ा गया। 

n आंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष 
पर 26 नवंबर 2015 को संविधान 
दिवस के तौर पर मनाना शुरू किया। 

n संसद के दोनों सदनों में 125वीं 
जयंती और संविधान दिवस के संदर्भ 
में विस्तृत परिचर्चा आयोजित हुई। 

n आंबेडकर के सम्मान में 125वीं 
जयंती वर्ष में 125 रु. और 10 रु. का 
स्मारक सिक्का जारी किया गया। 

n आंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को हर 
साल सामाजिक समरसता दिवस के 
तौर पर मनाना शुरू किया गया। 

n संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पहली बार 
14 अप्रैल 2016 को बाबासाहेब की 
जयंती मनाई गई। 

समाज के सभी क्षेत्रों के समुचित विकास के बाबासाहेब के 
दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से 14 
अप्रैल से 5 मई 2018 तक ग्राम स्वराज अभियान का पहला 
चरण और 1 जून से 15 अगस्त तक दूसरा चरण चलाया गया। 

ग्राम स्वराज अभियान

n सबका साथ, सबका 
गांव और सबका 
विकास नाम से शुरू 
इस अभियान का उद्देश्य 
सामाजिक समरसता को 
बढ़ावा देना रखा गया। 
21 हजार से ज्यादा 
गांवों में केंद्र सरकार के 
प्रतिनिधियों को भेजना 
सुनिश्चित किया गया। 

इसमें 7 फ्लैगशिप योजनाएं शामिल
n प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना n सौभाग्य 
n उजाला योजना n प्रधानमंत्री जन धन योजना 
n प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना n प्रधान-
मंत्री सुरक्षा बीमा योजना  n मिशन इंद्रधनुष 

n डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू 
किए गए विशेष एप को बाबासाहेब के सम्मान में ‘भीम’ नाम दिया गया। 

बाबासाहेब के 
सम्मान में ‘भीम’

कर ऐसा भव्य स्वरूप दिया है कि आज की पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके।  
बाबा साहेब से जुड़े स्थलों को श्रद्धा भाव और संकल्प शक्ति के साथ 
आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने बीते छह साल में इस तरह पूरा किया 
है जिसकी कल्पना पहले नहीं की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी कहते भी 
हैं, “बाबासाहेब को शायद किसी सरकार ने इतना मान-सम्मान और 
श्रद्धांजलि नहीं दी होगी जो इस सरकार ने दी है। उन्होंने जो रास्ते हमें 
दिखाए हैं जिसमें बंधुता है, उस बंधुता को छोड़कर हम कभी आगे नहीं 
बढ़ सकते।” चाहे आंबेडकर की जन्मस्थली महू जाने का अवसर हो 
या महाराष्ट्र में इन्दू मिल की जमीन खरीद कर चैत्य भूमि पर स्मारक 
के विकास करने की पहल, नागपुर में दीक्षास्थल को अंतरराष्ट्रीय 

स्तर पर विकसित करने की बात हो या लंदन में शिक्षा के दौरान जिस 
मकान में बाबासाहेब रहे उसे शिक्षा भूमि के तौर पर विकसित करने 
या दिल्ली में बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण स्थल और 15 जनपथ पर 
स्मारक, केंद्र सरकार ने अपने स्तर और संबंधित राज्य सरकार के 
साथ मिलकर पंचतीर्थ का विकास किया है: 

बाब साहबे आबेंडकर न ेसमाज के कमजोर वर्गों के लिए अपना 
जीवन समर्पित कर दशे और समाज को सदंशे दिया कि जब हम राष्ट्र 
निष्ठा और समाज निष्ठा स ेकाम करेंग,े तो हमारी दिशा हमशेा सही सिद्ध 
होगी। यही वजह ह ैकि इतन ेसालों बाद भी बाबासाहबे आबेंडकर सबकी 
प्रेरणा बन ेहुए हैं।
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तमिलनाडु के मदुरै में 16 सितंबर 1916 में जन्मीं मदुरै 
षण्मुखवडिवु सुब्बुलक्ष्मी की परवरिश एक ऐसे परिवार 
में हुई जहां बचपन से उन्हें महान संगीतकारों की संगत 

हासिल हुई। शायद यही कारण था कि बचपन में देवकन्या के रूप 
में ‘कुजम्मा’ नाम से पुकारी वाली सुब्बुलक्ष्मी का झुकाव शास्त्रीय 
संगीत की तरफ हो गया। यह उनकी साधना का ही असर था कि 
उस समय तक पुरुष प्रधान माने जाने वाले कर्नाटक संगीत को 
सुब्बुलक्ष्मी के रूप में स्वर कोकिला मिली। उम्र कभी अभिव्यक्ति 
की सीमा तय नहीं कर सकती, सुब्बुलक्ष्मी ने यह साबित भी किया। 
मात्र 8 वर्ष की उम्र में कुंभकोणम उत्सव में उन्होंने मंच से अपनी 
पहली प्रस्तुति दी तो 10 वर्ष की आयु में उनका पहला एलबम भी 
आ गया। इसी उम्र में उन्होंने मद्रास संगीत अकादमी में दाखिला 
लिया। अभी तक सिर्फ कन्नड़ में गाने वालीं सुब्बुलक्ष्मी ने यहीं से 
दूसरी भाषाओं में गाने की शुरुआत की।

यह वो वक्त था जब भारत गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए 
संघर्ष कर रहा था। सुब्बुलक्ष्मी कहां इसमें पीछे रहने वाली थीं।  
पति सदाशिवम के साथ उन्होंने भी स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान 
किया। संगीत से जो कमाई होती, उसे आजादी की लड़ाई के 

लिए कस्तूरबा फाउंडेशन में दान कर देतीं।
वर्ष 1938 में फिल्म ‘सेवासदन’ से अभिनय की दुनिया में 

कदम रखा। 1945 में आई ‘भक्त मीरा’ समेत कई फिल्मों में 
उन्होंने अभिनय किया। इस फिल्म में गाए उनके भजन आज 
भी याद किए जाते हैं। ‘भज गोविंदम्’, ‘वैष्णम जन तो तेने 
कहिये’, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी. 
राजगोपालाचारी की रचना ‘कोराईओन रूम इल्लई’ और 
विष्णुसहस्त्रनाम जैसे गीतों को उन्होंने स्वर लहरी दी हैं। महान 
गायिका किशोरी अमोनकर उन्हें ‘आठवां सुर’ कहती थीं।

सुब्बुलक्ष्मी पहली भारतीय हैं, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र की सभा 
में गायन की प्रस्तुति दी। कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च पुरस्कार 
संगीत कलानिधि हासिल करने वाली भी वह पहली महिला हैं। 
वर्ष 1974 में उन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला। संगीत में 
उनके अमिट योगदान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1954 में 
उन्हें पद्मभूषण और वर्ष 1998 में भारत रत्न से नवाजा। भारत 
रत्न से नवाजी जाने वाली वह पहली संगीतकार थीं। 2019 में 
उनके जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर केंद्र सरकार ने उनके 
सम्मान में सिक्का भी जारी किया है।  n

(जन्म- 16 सितंबर, 1916 मदुरै; मृत्यु- 11 दिसंबर, 2004 चेन्नई)

शख्सियत  एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी

कर्नाटक संगीत की 
स्वर कोकिला
महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, “अगर 
सुब्बुलक्ष्मी “हरि, तुम हरो जन की भीर' इस 
मीरा भजन को गाने के बजाय बोल भी दें, 
तब भी उनको वह भजन किसी और के गाने 
से अधिक सुरीला लगेगा। ” लता मंगेशकर 
ने ‘तपस्विनी’ तो बड़े गुलाम अली खां ने 
उन्हें ‘सुरस्वलक्ष्मी’ कहा। संगीत साधना में 
ऐसा अमूल्य योगदान देने वाली एम. एस. 
सुब्बुलक्ष्मी को हम 11 दिसंबर को 16वीं 
पुण्यतिथि के अवसर पर नमन कर रहे हैं…
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सुगम्य भारतफ्लैगशिप अिभयान

‘सुगम्य भारत’ से दिव्यांगजनों 
के लिए सशक्त हो रहा समाज

दिव्यांग जिन्हें दूसरे पर निर्भर रहने वाला समझा 
जाता है। लेकिन केंद्र सरकार ढाई करोड़ से 
ज्यादा दिव्यांगों को बीते छह साल से ऐसा 
भौतिक और सामाजिक वातावरण हर स्तर पर 
उपलब्ध करा रही है, जिससे किसी भी तरह की 
शारीरिक कमी आत्मनिर्भर बनने की उनकी राह 
नहीं रोक सके और हर जगह उनकी पहुंच हो 
आसान। यानी दिव्यांगजनों के लिए हो रहा नए 
भारत-सुगम्य भारत का निर्माण 

स माज की मानसिक धारणा को बदलने और सुगम्य भारत 
अभियान की दिशा में पाचं साल पहले प्रधानमतं्री नरेंद्र 
मोदी की ओर से दिया गया दिव्यांग शब्द नए भारत का 

सकंल्प बन गया है, जिसकी मिसाल हैं उत्तर प्रदेश के मरुादाबाद 
के रहन ेवाल ेसलमान। जन्म स ेही दिव्यांग सलमान अब परूी तरह 
आत्मनिर्भर हैं। सलमान की कहानी इसी साल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 
मन की बात में साझा भी की ह।ै सलमान का परै उनका साथ नहीं देता, 
लकेिन उन्होंने अपन ेसाथ 30 दिव्यांग साथियों को जोड़कर गावं में ही 
चप्पल और डिटरजेंट बनान ेका काम शुरू कर दिया। सबने मिलकर 
अपनी महेनत स ेकंपनी को लाभ में पहुचंा दिया और दिन भर में डेढ़ 
सौ जोड़ी चप्पलें तयैार करने लगे। इस साल 100 और दिव्यांगों को 

जोड़ने के संकल्प के साथ आग ेबढ़ रह ेसलमान आज आत्मनिर्भर 
हैं तो उसकी बड़ी वजह केंद्र सरकार की ओर से मिशन मोड में शरुू 
राष्ट्रीय फ्लैगशिप अभियान- सुगम्य भारत ह,ै जिससे जरूरत की सभी 
चीजों को इस तरह आसान बनाया जा रहा ह ैकि दिव्यांगजन भी अन्य 
लोगों की तरह सगुमता स ेसम्मान का जीवन जी सके। 
दिव्यांगों को लकेर समाज की परुातन सोच अब बीत ेजमान ेकी बात 
होती जा रही ह।ै रॉबर्ट हने्सेल के य ेशब्द- “मैं विकलांग हू,ं यह सही। 
लकेिन इसका मतलब सिर्फ यह ह ैकि मझु ेआग ेबढ़न ेके लिए आपसे 
थोड़ा अलग रास्ता लेना पड़ेगा” अब सुगम्य भारत अभियान का आधार 
बन गया ह।ै बदलत ेवक्त में दिव्यागों के रास्ते सगुम्य और मजंिलें 
आसान होती दिख रही ह।ै इस अभियान की शुरुआत केंद्र सरकार की 

मेरे मन में विचार आया, क्यों न हम देश में विकलांग की 
जगह पर ‘दिव्यांग’ शब्द का उपयोग करें। ये वो लोग हैं 
जिनके पास ऐसा एक अंग है या एक से अधिक ऐसे अंग 
हैं, जिसमें दिव्यता है, दिव्य शक्ति का संचार है, जो हम 
सामान्य शरीर वालों के पास नहीं है। मुझे ये शब्द बहुत 
अच्छा लग रहा है। मेरे देशवासी हम आदतन विकलांग की 
जगह पर ‘दिव्यांग’ शब्द को प्रचलित कर सकते हैं क्या? मैं 
आशा करता हूँ कि इस बात को आप आगे बढ़ाएंगे।”
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सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और घरेलू हवाई अड्डे पूर्ण रूप से दिव्यांगों के 
लिए सुगम्य बनाना। 

सुगम्य रेलवे स्टेशनों का अनुपात बढ़ाना 

 परिवहन प्रणाली सुगम्यता 
सुगम्य हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाना 

n सभी 35 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, 69 घरेलू हवाई अड्डों 
में से 55 सुगम्य बना दिए गए हैं। 

n एयरपोर्ट ऑथरिटी ऑफ इंडिया ने सुगम्यता मानकों पर 

सभी ए-1, ए, और बी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों और अन्य सभी रेलवे स्टेशनों का 50 फीसदी पूरी 
तरह दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाना। 

हैंडबुक तैयार की। 
n •दिशानिर्देशों को पूरी तरह से अमल में लाने के लिए 

मॉडल हवाई अड्डा तैयार हो रहा ताकि देश भर में 
उसका अनुकरण हो।

n 709 रेलवे स्टेशनों में अल्पावधि सुगम्यता सुविधाएं 
उपलब्ध करा दी गई है और 603 रेलवे स्टेशनों पर 
दो दीर्घावधि सुविधाएं उपलब्ध। 

n भारतीय रेलवे के पास 3400 सुगम्य कोच- 
इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) भी उपलब्ध। 
अगले तीन साल में दिव्यांगजनों के लिए 498 नए 
कोच बनेंगे। 

n 250 रेलवे स्टेशनों पर 705 एस्केलेटर और 226 

स्टेशनों पर 521 लिफ्ट लगाई गई। 
n नई दिल्ली, कानपुर और चेन्नई रेलवे स्टेशन को 

मॉडल सुगम्य रेलवे स्टेशन के रुप में विकसित 
करने के लिए चिन्हित किया गया है, जिस पर तेजी 
से हो रहा काम। 

n फरवरी 2020 में रेलवे बोर्ड ने सुगम्य रेलवे के लिए 
दिशानिर्देश जारी किए। 

किसी सरकार ने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया। ऐसे में 3 दिसंबर 2015 को 
दिव्यांगों को सहज और सरल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए समग्र दृष्टिकोण 

के साथ शुरू किया सुगम्य भारत अभियान। इस अभियान के तीन आयाम हैं: 

निर्मित वातावरण सुगम्यता 
सुगम्य सरकारी भवनों का अनुपात बढ़ाना

n चिन्हित किए गए 1662 भवनों का 
ऑडिट पूरा और रिपोर्ट प्रस्तुत 

n 1152 भवनों के लिए 443.63  
करोड़ रुपये मंजूर

n सुगम्य ऑडिट के लिए ऑडिटरों को 
28.31 लाख रुपये दिए गए 

उपलब्धियां
सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों 
को दिव्यांग के लिए सुगम 
बनाना। चिन्हित 50 शहरों में 
25-30 सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
सरकारी भवनों की सुगम्यता 
ऑडिट करना और भवनों को 
अनुकूल बनाना। 

लक्ष्य

लक्ष्य

उपलब्धियां

उपलब्धियां

सुगम्य भारतफ्लैगशिप अिभयान
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ओर स े3 दिसबंर 2015 को हईु थी, जिसका उद्देश्य सरकारी भवनों, 
सड़क, रलेव,े हवाई अड्डों, सरकारी वबेसाइट आदि को दिव्यांगजनों 
के अनकूुल बनाते हुए बहेतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है 
ताकि उनकी शारीरिक अक्षमता ही उनकी क्षमता का जरिया बन जाए। 
सरकार की सोच दिव्यांगों को न सिर्फ शारीरिक, सामाजिक, मानसिक 
बल्कि समान अवसर उपलब्ध कराना भी है। इस दिशा में सरकार ने 
अभतूपूर्व प्रगति की ह ैऔर दिव्यांगजन भी अब आसमान छू रहे हैं। यह 
अभियान सयंुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) का भी 
हिस्सा ह।ै इस अभियान के तीन आयाम हैं- वातावरण सगुम्य बनाना, 
परिवहन और सूचना-सचंार प्रणाली को दिव्यांगजनों के अनकूुल 
बनाना। प्रधानमंत्री न े विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द दिया और 
राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान की शुरुआत की ताकि व ेस्वावलबंी बनें 
और सम्मान के साथ अन्य लोगों के साथ जीवन जी सके। वर्ष 2011 
की जनगणना के मुताबिक दशे में 2.21 फीसदी आबादी दिव्यांग है। 

लकेिन आजादी के बाद स ेकई दशकों तक समाज में उनकी भागीदारी 
सनुिश्चित करन ेवाल ेकाननू की मौजूदगी के बावजदू केंद्र सरकार के 
सगुम्य भारत अभियान की सफलता का अदंाजा इससे भी लगाया जा 
सकता ह ैकि चाह ेउद्योग हो या सवेा का क्षेत्र या फिर खले का मदैान। 
दिव्यांगों के कौशल को प्रोत्साहन दिया जा रहा ह ैतो दिव्यांग दुनिया में 
दशे का नाम रोशन कर भारत का तिरगंा फहराकर आत ेहैं। दिव्यांगजनों 
न ेसाबित कर दिया ह ैकि उनके पास हिम्मत भी ह,ै हौसला भी ह ैहुनर 
भी ह।ै व ेभी सामान्य जीवन का आनदं उठा सकते हैं और किसी भी 
कार्य को परूी दक्षता और कुशलता के साथ कर सकत ेहैं। दिव्यांग जनों 
के प्रति समाज का नजरिया बदलन ेकी एक पहल ह,ै जिसकी शुरुआत 
सरकार न ेकी ह,ै अब जिम्मेदारी समाज की भी ह।ै 

(इस अभियान स ेसबंधंित किसी जानकारी को  
www.accessibileindi.gov.in और  

www.disabilityaffairs.gov.in देख सकत ेहैं। ) n

सूचना-संचार इको प्रणाली सुगम्यता 

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार की अन्य महत्वपूर्ण पहल

लक्ष्य: केंद्र और राज्य सरकारों की कुल वेबसाइटों में से कम से कम 50 फीसदी  
को दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाना ताकि उनकी पहुंच आसान हो। 

n •	 917 वेबसाइट को सुगम्य बनाने के लिए 26 करोड़ रु. से 
ज्यादा की राशि मंजूर, जिसमें से 15.52 करोड़ रुपये दिए 
जा चुके हैं। 

n •	 सितंबर 2020 तक 591 वेबसाइट सुगम्य बनाए जा चुके हैं, 

जिसमें से 419 वेबसाइट सेवा में उपलब्ध हैं। 
n •	 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की 100 वेबसाइटों में से 95 

वेबसाइट को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 
द्वारा सुगम्य बनाया गया है। 

n1992 से 2014 तक दिव्यांगों को सहायता पहुंचाने के 56 
कार्यक्रम हुए, बीते छह साल में 9 हजार से ज्यादा कार्यक्रम 
से लाखों दिव्यांगों को सीधी सहायता दी गई।

n सरकार की ओर से दिव्यांगों के लिए आयोजित 10 कार्यक्रमों 
को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है। 

n नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब 16,500 दिव्यांगों के लिए 
आरक्षित पद रिक्त थे, जिसमें से 14,500 अगले साल ही 
रिक्तियां भरी गई। 

n दिव्यांगों की नियुक्ति के लिए विशेष अभियान के साथ 
आरक्षण कोटा 3 से बढ़ाकर 4 फीसदी किया। उच्च शिक्षण 
संस्थानों में कोटा 3 से बढ़ाकर 5 फीसदी किया गया। 

n 6-18 वर्ष की आयु तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान। 
n दिव्यांगों को स्वावलंबी बनान ेके लिए 2 लाख से ज्यादा कौशल 

विकास प्रशिक्षण दिया जा चुका, इसे 5 लाख से ज्यादा करने 
का लक्ष्य ह ैऔर 2022 तक 25 लाख को प्रशिक्षण। 

n इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना। 
70 साल में पहली बार 6 हजार शब्दों का शब्दकोष तैयार। 

n सुगम्य पुस्तकालय के रूप में ऑनलाइन मंच जहां 
दिव्यांगजन इंटरनेट की मदद से समाचार पत्र, मैगजीन, 
पुस्तकें पढ़ सकते हैं। जहां ऑनलाइन सुविधा नहीं है, वहां 
डाक से भी भेजा जाता है।

सुगम्य भारतफ्लैगशिप अिभयान
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कैबिनेट के फैसले

भारत और अमेरिका रक्षा क्षेत्र में अहम साझदेार हैं। दक्षिण एशिया 
के साथ दनुिया में बढ़ती हुई भमूिका के चलत े अब भारत 
साझेदार है। इसी कड़ी में भारत और अमरेिका के बीच तीसरी टू 

प्लस टू वार्ता का आयोजन 27 अक ट्ूबर को दिल्ली में किया गया। अमरेिका 
की ओर स ेइसमें विदशे मंत्री माइक पॉम्पियो, रक्षा मतं्री मार्क एस्पर और 
भारत की ओर स ेरक्षा मंत्री राजनाथ सिहं और विदशे मतं्री एस. जयशकंर 
मौजदू रह।े दोनों दशेों के बीच सहमति के बाद बकेा (बेसिक एक्सचेंज एडं 
कोऑपरेशन फॉर जिओ स्पेशल कोऑपरशेन) समझौते पर हस्ताक्षर 
किए गए। यह समझौता भारत और अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र स ेजड़ेु चार 
महत्वपूर्ण समझौतों की अतंिम कड़ी ह।ै 
क्या ह ैटू प्लस टू वार्ता…
रणनीतिक रूप स ेमहत्वपरू्ण साझदेार दो दशेों के बीच समकक्ष स्तर की 
बातचीत को टू प्लस टू वार्ता कहा जाता ह।ै दनुिया में पहली बार जापान 
न ेइसकी शरुुआत की थी। भारत और अमरेिका के बीच सितबंर 2018 में 
दिल्ली में ही इसकी शरुुआत हईु थी। दिसबंर 2019 में दसूरी वार्ता न्यूयॉर्क 
में हुई थी।
बकेा समझौता क्या है…
n ‘बकेा’भारत और अमरीका के बीच होन ेवाल ेचार मलूभूत समझौतों में से 

आख़िरी है। इसस ेदोनों दशेों के बीच लॉजिस्टिक्स और सनै्य सहयोग को 
बढ़ावा मिलेगा। 

n पहला समझौता 2002 में किया गया था जो सनै्य सचूना की सुरक्षा 

को लेकर था। इसके बाद दो समझौत े 2016 और 2018 में हएु जो 
लॉजिस्टिक्स और सरुक्षित सचंार स ेजुड़े थ।े

n ताज़ा समझौता भारत और अमरेीका के बीच भ-ूस्थानिक सहयोग ह.ै इसमें 
क्षेत्रीय सरुक्षा में सहयोग करना, रक्षा सचूना साझा करना, सैन्य बातचीत 
और रक्षा व्यापार के समझौत ेशामिल हैं.

n इस समझौत ेपर हस्ताक्षर का मतलब ह ैकि भारत को अमरीकी स ेसटीक 
भ-ूस्थानिक (जिओ स्पेशल) डेटा मिलगेा जिसका इस्तेमाल सनै्य 
कार्रवाई में बेहद कारगर साबित होगा।

n इस समझौत ेका एक महत्वपरू्ण हिस्सा यह ह ैकि अमरेीकी सटेैलाइट्स से 
जटुाई गई जानकारिया ंभारत को साझा की जा सकेंगी। इसका रणनीतिक 
फायदा भारतीय मिसाइल सिस्टम को मिलेगा।

n इसके साथ ही भारत उन दशेों की श्रेणी में भी शामिल हो जाएगा जिसके 
मिसाइल हज़ार किलोमीटर तक की दरूी स ेभी सटीक निशाना साध सकेंग।े

n इसके अलावा भारत को अमरेीका स े प्रिडेटर-बी जैस ेसशस्त्र ड्रोन भी 
उपलब्ध होंग।े हथियारों स ेलसै य ेड्रोन दशु्मन के ठिकानों का पता लगा 
कर तबाह करने में सक्षम हैं।

बकेा समझौत ेके बाद दोनों दशेों के प्रतिनिधियों न ेआतकंवाद और विस्तारवाद 
के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता जताई ह।ै आतकंवाद के खिलाफ दनुिया के 
सामने अपनी बात सबस ेजोरदार तरीके स ेरखने वाला भारत अब अमेरिका 
के साथ अहम समझौत े कर रहा ह।ै अमरेिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया 
के साथ क्वॉड समहू में भारत भी अहम साझदेार ह।ै भावी चुनौतियों और 
आतकंवाद के मदु्दे पर भारत को हमशेा स ेइन दशेों का साथ मिलता रहा ह।ै  n

बेका समझौता: भारत-अमेरिका  
रक्षा क्षेत्र में अब अहम साझेदार

बेका समझौते पर हस्ताक्षर कर रक्षा क्षेत्र में अब भारत बना अमेरिका का अहम साझेदार। बेका समझौते के बाद भारत 
को अब ऐसी तकीनीक और सूचनाएं भी मिल पाएंगी जिन्हें अमेरिका कुछ गिने-चुने देशों के साथ करता है साझा…

 टू प्लस टू वार्तािवश्व
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प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजनाफ्लैगशिप योजना

अच्छी दवाई
सस्ती दवाई 

कैंसर की दवा Gemcitabine का बाजार मूल्य 6412 रुपये है। 
लेकिन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर यही दवा अब 
आपको मात्र 631 रुपये में मिल रही है। यही एक मात्र उदाहरण 
नहीं है। बल्कि देश के 700 से ज्यादा जिलों में मौजूद 6600 से 
ज्यादा प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों पर बाजार में मिलने 
वाली जेनरिक दवाएं अन्य ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले 90 फसदी 
तक सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं...

प्रधानमंत्री जन औषधि

र सफलता और समृद्धि का आधार है स्वास्थ्य, फिर 
वो प्रगति चाहे एक व्यक्ति से जुड़ी हो, परिवार या 
समाज से जुड़ी हो या पूरे राष्ट्र से जुड़ी हो, उसकी 
बुनियाद स्वास्थ्य पर ही टिकी होती है... प्रधानमंत्री 
नरेंद्र मोदी का यह कथन विश्व बैंक की वर्ष 2014 में 

जारी एक रिपोर्ट के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट के अनुसार 
दशे के 6.3 करोड़ लोग गभंीर बीमारियों के इलाज में भारी-भरकम खर्च 
की वजह से हर वर्ष गरीबी रेखा के नीच ेचले जाते थ।े आम आदमी 

के इसी बोझ को कम करन ेके  लिए प्रधानमतं्री नरेंद्र मोदी न े1 जलुाई 
2015 को प्रधानमतं्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत की। 
फिर 23 सितबंर को अपन ेलक्ष्य को आग ेबढ़ात ेहएु गरीबों के लिए 5 
लाख रुपय ेके स्वास्थ्य बीमा दनेे के लिए पीएमजय-आयुष्मान भारत 
योजना शुरु की गई। दिल की गंभीर बीमारियों स ेजझू रहे मरीजों के हित 
में कदम उठात ेहुए फरवरी 2017 में स्टेंट्स की कीमतों में 50 स े70 
फीसदी तक की कटौती की गई। घुटन ेके इपं्लांट केप की कीमत में भी 
70% तक की कमी की गई है। डॉक्टरों के लिए भी अब जनेरिक दवाएं 

ह
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ये दवाएं दुनियाभर के बाजार में उपलब्ध किसी भी 
दवाई से ज़रा भी कम नहीं है। ये दवाएं बेहतरीन लैब्स 
से सर्टिफाइड होती हैं। ये दवाएं भारत में ही बनती हैं, 
इसलिए सस्ती हैं। भारत की बनी जेनरिक दवाओं की 
पूरी दुनिया में मांग है।  - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

लिखना अनिवार्य कर दिया गया ह।ै
केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना में इस बार हम प्रधानमंत्री 

भारतीय जन औषधि परियोजना की बात करेंगे, जिसके तहत आज 
देशभर में 6 हजार 634 जन औषधि केंद्र लोगों को सस्ती दवाएं 
उपलब्ध करा रहे हैं। इन केंद्रों पर आप 1250 तरह की दवाएं और 
204 सर्जरी के उपकरण 50 से 90 फीसदी तक सस्ते दामों पर 
खरीद सकते हैं। वेबसाइट  http://janaushadhi.gov.in/
ProductList.aspx पर क्लिक कर इन दवाओं की पूरी सूची 

और बाजार के मुकाबले दवाओं के दाम चेक किए जा सकते हैं।
दरअसल, जन औषधि योजना की शुरुआत वर्ष 2008 में भी की गई 
थी। लेकिन, उचित दृष्टिकोण और बिना किसी लक्ष्य के यह दम तोड़ने 
लगी और वर्ष 2014 तक परू ेदेश में मात्र 99 जन औषधि केंद्र ही खुल 
पाए। इसके बाद वर्ष 2015 में प्रधानमतं्री भारतीय जन औषधि परियोजना 
(पीएम-बीजेपी) के रूप में इस ेविस्तार देकर दोबारा शरुू किया गया। 
यही नहीं, इसकी सही निगरानी हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक 
इसका लाभ पहुचं,े इस उद्देश्य को हासिल करन ेके लिए बाकायदा ब्यूरो 

 6,634 जन औषधि केंद्र पर मिल रही सस्ती दवा
पीएम से संवाद में 7 मार्च, 2020 
को लाभार्थियों ने गिनवाए फायदे

मुझे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, हॉर्ट 
पेशेंट भी हूं। पांच साल पहले सर्जरी हुई 
थी, अब मैं जन औषधि केंद्र से दवा ले 
रहा हूं। जिससे मासिक 2500 रुपए की 
होने वाली बचत की राशि पोती के नाम 
पर सुकन्या योजना में जमा करवा रहा हूं। 
पीएम साहब का धन्यवाद।
-अशोक कुमार बेटाला, गवुाहाटी

मुझे 2011 में पैरालिसिस हुआ था। लेकिन 
2015 से मैं जनऔषधि केंद्र से दवाएं ले 
रही हूं। मेरे पति भी दिव्यांग हैं। तंगहाली 
में मासिक 3000 रुपए खर्च कम हुआ है। 
पहले बात करने व चलने फिरने में दिक्कत 
होती थी, अब काफी सुधार है।
- दीपा शाह, देहरादून

ऐसे बढ़ी पीएमबीजेपी केंद्रों की संख्या
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ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया(बीपीपीआई) की स्थापना कर, उसे 
इस योजना का काम सौंपा गया। मौजदूा सरकार के प्रयासों का ही नतीजा 
ह ैकि वर्ष 2014 तक जहा ंदशे में केवल 99 जन औषधि केंद्र खुल पाए 
थ,े 12 अक ट्ूबर 2020 तक इनकी सखं्या 6,634 पहुचं चुकी है। यह 
अब दशे के 732 जिलों में मौजदू ह।ै केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 
तक दशे के हर जिल ेमें जन औषधि केंद्र की शरुुआत करना ह,ै ताकि 
आम लोगों को उचित मलू्य पर सही दवा मिल सके। इन जन औषधि 
केंद्रों पर 2000 तरह की दवाए ंऔर सर्जिकल उपकरण सस्ते दामों पर 
खरीद ेजा सकेंग।े केंद्रीय रसायन और उर्वरक मतं्री डीवी सदानदं गौड़ा न े
नवबंर 2020 के पहले सप्ताह में पीएमबीजपेी की समीक्षा करन ेके साथ 
ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया(बीपीपीआई) को जन औषधि 
दवाओं के प्रभाव, गणुवत्ता, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहंुच बढ़ान ेके लिए एक 
कार्य योजना तयैार करन ेके निर्देश दिए हैं।
नई शुरुआत... 1 रुपये में सेनेटरी नैपकिन- 
अब तक 7 करोड़ से ज्यादा बिके
पर्यावरण के अनुकूल “जनऔषधि सुविधा ऑक्सी-बायोडिग्रेडेबल 
सेनेटरी नैपकिन” भी जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध हैं, वो भी मात्र 1 
रुपये में। जी हां, 4 जून, 2018 को फार्मास्युटिकल्स विभाग की तरफ 
से इसकी शुरुआत की गई थी। 30 सितंबर 2020 तक जन औषधि 
केंद्रों से 7 करोड़ सेनेटरी नैपिकिन बेचे जा चुके हैं। 15 अगस्त 2020 
को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री 
नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र करते हुए कहा था- “गरीब बहन-बेटियों 
के स्वास्थ्य की चिंता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।”
जन औषधि सुगम एप से खोजें नजदीकी केंद्र और दवा
कोई भी आम नागरिक अपने नजदीक में जन औषधि केंद्र से सस्ते 
दामों पर दवाएं ले सकता है। यदि आपको जन औषधि केंद्र का पता 
नहीं मालूम तो आपकी सुविधा के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म या 
मोबाइल एप्लीकेशन ''जन औषधि सुगम'' शुरू किया गया है। यह 
एप आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। 
एप पर आप अपना नजदीकी केंद्र खोज सकते हैं। जनऔषधि केंद्र पर 
कौन सी दवाएं उपलब्ध हैं, जेनरिक दवा और ब्रांडेड दवा की तुलना, 
कीमत और बचत के आधार पर भी इसी एप के जरिए कर सकते हैं।
एक साल में जन औषधि केंद्रों ने 
लोगों के 2200 करोड़ रुपए बचाए
मार्च, 2020 तक 700 जिलों में 6200 से अधिक जन औषधि केंद्र 
से वित्त वर्ष 2019-20 में 433 करोड़ रुपए की सस्ती दवा बेची गई। 
ये दवा ब्रांडेड कंपनियों के मुकाबले 50-90% तक सस्ती है। यानी 
अनुमान के मुताबिक इससे बीमार लोगों या उनके परिवार की दवा 

खर्च में 2200 करोड़ रुपए की बचत हुई है।
रोजगार का सहारा भी बने जन औषधि केंद्र...
कौन खोल सकता हैं पीएम-बीजेपी केंद्र
पीएमबीजेपी केंद्र कोई भी व्यक्ति, बेरोजगार फार्मासिस्ट, डॉक्टर, 
रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ट्रस्ट, एनजीओ, प्राइवेट हॉस्पिटल, 
सोसायटी और सेल्फ हेल्प ग्रुप या राज्य सरकारों की तरफ से नामित 
एजेंसी दुकान खोल सकती है। केंद्र खोलने के लिए रिटेल ड्रग सेल्स 
का लाइसेंस जन औषधि केंद्र के नाम पर लेना होगा। 120 वर्गफुट क्षेत्र 
की दुकान होनी चाहिए। यदि आप पीएम-बीजेपी सेंटर खोलना चाहते 
हैं तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए http://janaushadhi.
gov.in/online_registration.aspx पर क्लिक करें।

स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। ऐसे में बेहतर 
स्वास्थ्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएमजय-आयुष्मान भारत योजना 
के साथ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना खुशहाल भारत 
की दिशा में वरदान साबित हो रही है।

हर दिन ढाई से तीन लाख लोग इन 
केंद्रों पर पहुंचते हैं। प्रत्येक केंद्र पर 
4 लोग काम करते हैं, जिसे जोड़ें तो 
सीधे तौर पर 25-30 हजार लोगों 
को प्रत्यक्ष रोजगार मिल चुका है। 

इनके परिवार को भी जोड़ दें तो करीब सवा 
लाख लोग इस केंद्र के रोजगार से जुड़े हैं।  
- मनसुख लाल मांडविया, केंद्रीय रसायन और 
उर्वरक राज्य मंत्री 

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजनाफ्लैगशिप योजना
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M-मेरा  A-आपका  S-सुरक्षा K-कवच 
कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग की दिशा में बढ़ चुका भारत दुनिया के मुकाबले बेहतर स्थिति में पहुंचा। 
रिकवरी दर 92 फीसदी के पार पहुंची तो संक्रमण की दर भी 7.4 फीसदी तक गिरी

मास्क उतरा यानी सरुक्षा से समझौता। 
कोरोना के खिलाफ निर्णायक जगं लड़ 
रह ेभारत में मास्क लगाना, सामाजिक 

दरूी का पालन और समय-समय पर हाथ की स्वच्छता 
ही इसका मलूमंत्र ह।ै भारत सरकार की तयैारी और 
जनभागीदारी ही कोरोना स ेबचाव में भारत का सबसे 
बड़े हथियार बना ह।ै यही वजह ह ै कि आज कोरोना 
स ेठीक होन ेवाल ेमरीजों की संख्या दुनिया में सबसे 
ज्यादा भारत में ह ैऔर नवबंर के शरुुआती सप्ताह में 
रोजाना 51 हजार स े ज्यादा मरीज स्वस्थ हो रह े हैं। 
अमेरिका में जहा ंप्रति 10 लाख करीब 30 हजार लोग 
इससे सकं्रमित हो रह ेहैं, वहां भारत में यह आकंड़ा 
पांच गुना कम यानी करीब 6 हजार है। अगर विश्व 
का औसत दखेें तो भी भारत में सकं्रमण की दर कम 
ह।ै प्रधानमतं्री नरेंद्र मोदी एक भी मौत को दशे के लिए 
नकुसान मानत ेहैं। लकेिन वशै्विक महामारी स ेलड़ने 
के लिए केंद्र सरकार न ेजिस तरह से ढाचंा खड़ा किया 
उसका नतीजा ह ैकि प्रति 10 लाख लोगों में भारत में 
जहां 92 मतृ्यु हो रही है, जो दनुिया में सबसे कम हैं। 
वहीं प्रति 10 लाख पर मौतों का आकंड़ा अमेरिका में 
711, ब्राजील में 763 ह।ै 
अब कोविड जांच की नई मशीन- कोविरैप 
कोरोना से जंग में जहां भारत निर्णायक स्थिति की 
ओर बढ़ रहा है, वहां नए-नए शोध भी इस लड़ाई 
में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। कोरोना की जांच के लिए 
आरटी-पीसीआर सबसे भरोसेमंद है, लेकिन इस जांच 
का नतीजा आने में समय लगता है। ऐसे में आत्मनिर्भर 
भारत के तहत आईआईटी खडगपुर ने ‘कोविरैप’ 
नामक एक ऐसी स्वदेशी जांच मशीन बनाई है जहां 
महज घंटे भर में कोरोना की जांच के नतीजे हासिल 
किए जा सकते हैं, वह भी सिर्फ 500 रु. में। इस मशीन 

भारत में ठीेक होने वाले मरीजों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा

जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं 

(आंकड़े 20 नवंबर तक; स्रोत: स्वास्थ्य मंत्रालय)

93.67 %

1.47%
रिकवरी दर

मृत्यु दर
अब तक कुल टेस्ट
13,06,57,808

लैबोरेटरी- सरकारी- 1157| प्राइवेट- 956
अब तक ठीक हुए मरीज- 84,78,124

सक्रिय मामले
 4,39,747

कुल मरीज
9052481

दो गज की दूरी

को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने भी अपनी 
मंजूरी दे दी है। संभवतया इस तरह की जांच मशीन की अवधारणा दुनिया 
में कहीं और देखने को नहीं मिली है। यह तकनीक विश्वसनीय और बेहद 
सटीक है क्योंकि इसके लिए अलग से लैब में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। 
इस मशीन से जांच आरटी-पीसीआर जांच की तरह ही भरोसेमंद है। इस 
सस्ती, पोर्टेबल और यूजर फ्रेंडली कोविरैप की खासियत है कि एक ही 
मशीन के जरिए कई लोगों के सैंपल की जांच एक साथ की जा सकती है। 
जांच का नतीजा एक खास मोबाइल एप के जरिए रोगी के स्मार्टफोन पर 
उपलब्ध हो जाता है। 10 हजार रु. से कम की लागत में बनी इस मशीन 
को सुदूर क्षेत्रों में कहीं भी आसानी से ले जाकर जांच को अंजाम दिया 
जा सकता है। इस कोविरैप मशीन की सबसे बड़ी खासियत यह भी है 
कि सर्दियों के मौसम में बढ़ने वाली बीमारियों- मलेरिया, डेंगू, इंफ्लूएंजा 
सहित अन्य कई बीमारियों की भी जांच की जा सकती है। n

कोरोना से जंगराष्ट्र
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समर्थ सेना 
सशक्त राष्ट्र
राष्ट्ररक्षासमं पुण्यं, राष्ट्ररक्षासमं व्रतम्
राष्ट्ररक्षासमं यज्ञो, दृष्टो नैव च नैव च
अर्थात राष्ट्र की रक्षा से बड़ा न कोई पुण्य है, न कोई व्रत है और न ही कोई 
यज्ञ है। 7 पड़ोसी देशों से जुड़ी 15 हजार किमी से लंबी सीमा और साढ़े 

सात हजार किमी से ज्यादा लंबी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए ‘राष्ट्र 
सर्वोपरि’ की इसी नीति के साथ मोदी सरकार ने बीते छह साल में सीमा 
पर बेजोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया तो अब नए लड़ाकू विमान और नए 

इनोवेशन-तकनीक-शोध के साथ सैन्य बेड़े की बढ़ी शक्ति 

जल-थल-नभ में हम…...
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ल द्दाख में गलवान घाटी पर वास्तविक 
नियंत्रण रेखा (एलएसी) के उल्लंघन 
का प्रयास हो या नियंत्रण रेखा पर 

घुसपैठ की कोशिश या फिर अन्य सीमाओं पर 
अतिक्रमण के प्रयास। भारतीय सेना हर कुत्सित 
प्रयासों का न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दे रही है, बल्कि 
अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारत ने दुनिया को 
दो-टूक संदेश दे दिया है कि आज किसी में भी इतना 
साहस नहीं कि उसकी एक इंच जमीन पर आंख 
उठाकर भी देख सके। आज जब 4 दिसंबर को हम 
नौसेना दिवस और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा 
दिवस मना रहे हैं, ऐसे में भविष्य की चुनौतियों को 
लेकर तीनों सेनाओं की तैयारी और इसके लिए केंद्र 
सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र जरूरी हो जाता है।

यह भारतीय सेना के समर्थ होने वाली उस नए 
भारत की तस्वीर है जो 1962 की मानसिकता से 
कोसों आगे निकल दुनिया को यह साबित कर चुका 
है कि शांति की हमारी प्रतिबद्धता को कमजोरी न 
समझा जाए। विस्तारवाद का युग समाप्त होने और 
विकासवाद की जरूरत पर बल देते हुए प्रधानमंत्री 
नरेंद्र मोदी ने इसी साल 3 जुलाई को लद्दाख में सेना 
के साथ संवाद में कहा भी था, “आप उसी धरती 
के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं 
के हमलों और अत्याचारों का मुंहतोड़ जवाब दिया 
है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा 
करते हैं, वहीं सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी अपना 
आदर्श मानते हैं।” 

आवरण कथा रक्षा विशेष
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शांति की प्रतिबद्धता को कमजोर करने वाले 
देशों की कोशिशों का भारत आज माकूल 
जवाब देने में सक्षम है तो इसकी सबसे 
बड़ी वजह है कि पिछले कुछ सालों में देश 
ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए 
बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को 
प्राथमिकता दी है। भारतीय सेनाओं की अन्य 
दूसरी आवश्यकताओं, जैसे फाइटर विमान, 
आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस 
सिस्टम आदि पर भी जोर दिया गया है। नई 
तकनीक और शोध ने सीमावर्ती क्षेत्रों के 
इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना सशक्त व सक्षम बना 
दिया है कि दुश्मनों की हर नापाक गतिविधियों 
की जानकारी समय रहते सेना को मिल जाती 
है, जिसका पुरजोर जवाब दिया जा रहा है। नए 
भारत की इस तस्वीर का सबसे बड़ा उदाहरण 
उरी हमले के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक 
और पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर 
स्ट्राइक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 साल 
के शासनकाल में देश में बम ब्लास्ट जैसी कोई 
बड़ी घटना नहीं हुई है।

ऐसे में यह समझना जरूरी है कि नियंत्रण 
रेखा, वास्तविक नियत्रण रेखा और अन्य 
सीमाओं पर भारत की थल, जल, वायु सेना के 
जांबाज मुस्तैदी के साथ दुश्मन की हर हरकत 
का माकूल जवाब देने में तत्पर हैं। उसकी बड़ी 
वजह सीमावर्ती क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास है, 
जिसके लिए 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री 
बनने के बाद पर्यावरण की मंजूरी का मामला 
हो या फिर फंड, सारी बाधाओं को दूर कर 
सैन्य शक्ति को समर्थ और सक्षम बनाया 
गया। वहीं वन रैंक, वन पेंशन और सैनिक 
कल्याण के तहत ऐसे कई अहम फैसले लिए 
गए जो आत्मबल को बढ़ाने की दिशा में बेहद 
महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। रक्षा बलों के लिए 
साजोसामान की जरूरत पूरा करने के लिए 
मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश में ही 
रक्षा उत्पादों के िनर्माण को भी बढ़ावा दिया 
जा रहा है।

हर काम देश के नाम

n तीनों सेनाओं के बीच बेहतरीन समन्वय हो, इसके लिए वर्षों पुरानी मांग को पूरा 
करते हुए पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के मंजूरी दी गई है। यह एक 
चार सितारा रैंक है। जनरल बिपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस 
स्टाफ नियुक्त किया गया है। 

n केंद्र सरकार ने पूर्व और वर्तमान सैनिकों के सम्मान के लिए भी कदम उठाया। 
प्रधानमंत्री मोदी ने 25 फरवरी, 2019 को दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल 
देश को समर्पित किया।

n इस मेमोरियल की 16 दीवारों पर शहीद हुए करीब 26 हजार सैनिकों के नाम 
अंकित हैं। तीनों सेनाओं में लड़ाकू भूमिका में भी महिलाओं को जगह दी गई है। 
अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता भी अब भारत के पास है।

n भारतीय जवान सीमा के साथ-साथ देश में भी आतंकवाद जैसी चुनौतियों से 
लड़ रहे हैं तो प्राकृतिक आपदा के समय देवदूत बनकर हमारी रक्षा भी कर रहे 
हैं। बदलते वक्त के साथ बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार इनके 
आधुनिकीकरण के साथ लगातार जवानों की सुविधा और मनोबल को बढ़ाने 
वाले फैसले ले रही है।

हर साल देश के जवानों के साथ दिवाली मनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र  
मोदी 2020 की दिवाली मनाने जैसलमेर की लोंगेवाला पोस्ट पर पहुंचे। 
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 मेक इन इंडिया रक्षा उत्पाद में भी स्वदेशी

n मेक इन इंडिया मुहिम के तहत पहली बार सशस्त्र बलों के लिए 
देश में बेहतरीन स्तर के हथियार और जवानों की बुनियादी 
जरूरत पूरी करने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे साजोसामान 
बनाने की शुरुआत भी की गई है। 

n रक्षा उत्पादों के निर्माण के क्षेत्र में 74% प्रत्यक्ष विदशेी निवशे जसैे 
फैसले न ेबदलत ेवक्त के साथ सनेाओं को और ताकतवर बनाने 
की दिशा में कदम बढ़ाया ह।ै 101 रक्षा उत्पादों के आयात पर 
प्रतिबंध लगाकर उन्हें  देश में ही बनाने पर जोर दिया जा रहा ह।ै

n रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए, 
स्वदेशी विक्रेताओं से खरीद के लिए अलग से 52,000 करोड़ 
रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

n देश में ही रक्षा उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 
2018 में डिफेंस कॉरीडोर की घोषणा की गई। इनमें से एक उत्तर 
प्रदेश और दूसरा कॉरीडोर तमिलनाडु में है। वर्ष 2025 तक 
भारत 35 हजार करोड़ के रक्षा उत्पाद निर्यात के लक्ष्य को पाना 
चाहता है। इस दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

n मोदी सरकार ने औद्योगिक लाइसेंसिंग के लिए रक्षा उत्पादों की 
सूची को छोटा और अधिसूचित किया। डीआरडीओ और रक्षा 
उत्पादन विभाग के जरिए निजी उद्योगों और स्टार्टअप के साथ 
सहभागिता को बढ़ावा दिया गया। ‘भविष्य के इंफैंट्री कांबेट 
व्हीकल’ परियोजना के लिए ईओएल जारी किया गया।

n पहली बार छोटे और लघु उद्योगों के साथ स्टार्टअप के लिए रक्षा 
क्षेत्र से जुड़ने के लिए पहल की गई है। इंडेक्स नाम से इस 
पहल के तहत 50 से अधिक स्टार्टअप ने सैन्य उपयोग के लिए 
तकनीक और उत्पादों को विकसित किया है।

n  केंद्र सरकार की इन्हीं पहलों का नतीजा है कि भारत पहली बार 
रक्षा उत्पादों के निर्यात के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष 25 देशों में 
शामिल हो गया है।

धनुष भारत की पहली स्वदेशी तोप है। इसे  
मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। 

 45 साल पुरानी गलती सुधारी; अब एक रैंक, एक पेंशन...
n इस योजना के तहत समान रैंक वाले अफसरों को समान पेंशन 

मिलती है, भले वो कभी भी रिटायर हुए हों। यानी 1980 में 
रिटायर हुए कर्नल और आज रिटायर होने वाले कर्नल को एक 
जैसी पेंशन। वर्ष 1973 तक सशस्त्र बलों में 'वन रैंक, वन 
पेंशन' योजना थी। 

n  1973 में आए तीसरे वेतन आयोग न ेसनैिकों की तनख्वाह आम 
लोगों के समान कर दी। सितबंर 2009 में सुप्रीम कोर्ट न े'वन 
रैंक, वन पेंशन' पर आग ेबढ़न ेका आदशे दिया। 2010 में रक्षा 
पर बनी संसद की स्थाई समिति न े'वन रैंक, वन पेंशन' योजना 
को लाग ूकरन ेकी सिफारिश की थी। तमाम प्रयासों के बावजूद 
परू्व सैनिकों की इस 45 साल परुानी मागं को परूा नहीं किया गया। 

n आखिरकार 7 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव 
पूर्व अपने वादे को पूरा करते हुए वन रैंक, वन पेंशन का एलान 
किया। इसे 1 जुलाई 2014 से प्रभावी भी मान लिया गया। इस 
योजना के तहत अभी तक 20 लाख 60 हजार 220 पूर्व सैनिक 
या उनके परिवारों को बकाया पेंशन और भत्ते के रूप में 42 
हजार 700 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

n इसके अलावा शहीद सनैिकों के परिजनों की सरकारी आवास में 
रहन ेकी अवधि को तीन महीन ेस ेबढ़ाकर एक साल किया गया। परू्व 
सनैिक पेंशनर एव ंउनके आश्रित का इलाज अब ईसीएचएस के साथ 
पनैलबद्ध निजी अस्पतालों में भी हो सकता ह।ै स्वरोजगार योजनाओं 
के माध्यम स ेकुल 65,483 परू्व सैनिकों को रोजगार दिया गया। 
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सीमा सड़क संगठन

n•	 7 मई, 1960 को गठित बीआरओ सीमावर्ती राज्यों के सामाजिक-
आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। इसके तहत 
एक दशक में 60 हजार किमी से ज्यादा सड़क, 59 हजार 500 मीटर 
पुल, 19 एयर फील्ड और 3 सुरंगे बनाई जा चुकी हैं।

n	 बीआरओ 22 हजार किमी से ज्यादा की सड़क, 24 हजार मीटर 
स्थायी पुल, 5 एयर फील्ड और 3 सुरंगों की देखभाल का काम भी 
कर रहा है। वर्तमान में 6 हजार किमी सड़क, 16 हजार मीटर स्थायी  
पुल के साथ 2 एयर फील्ड और 2 सुरंगों का काम जारी है।

n	 खासतौर पर वर्ष 2014 से अब तक बॉर्डर से जुड़े इलाकों में सामरिक 
महत्व की सड़कों और पुलों का निर्माण बहुत तेज गति के साथ किया 
जा रहा है। वर्ष 2008 से 2014 के बीच जहां बीआरओ ने 3600 
किमी लंबी सामरिक महत्व की सड़कों का निर्माण किया था, वहीं 
2014 से 2020 तक 4700 किमी लंबी सड़कें बनाई जा चुकी हैं।

n	 •वर्ष 2008 से 2014 के बीच जहां सामरिक महत्व वाले 7,270 पुल 
बनाए गए, वहीं 2014 से 2020 की अवधि में इससे 105 फीसदी 
अधिक 14,953 पुलों का निर्माण किया गया।

n	 •9 किमी लंबी बहपु्रतीक्षित अटल टनल अब जाकर शुरु हो पाई है। 
रणनीतिक रूप से महत्वपरू्ण इस सरुगं को बनाने का निर्णय 2002 में 
लिया गया था। 2013 तक केवल डेढ़ किमी ही बन पाई। 2014 में इसे 
गति मिली। थे टनल और नचेिप ुटनल का काम भी परूा किया जा चुका है।

n	 एलएसी के पास महत्वपूर्ण दारबुक-श्योक-दौलतबेग ओल्डी सड़क 
यातायात के लिए खोल दी गई है। नए कैलाश यात्रा मार्ग को भी हाल 
ही में पूरा किया जा चुका है।

•n	  वर्ष 2009 से 2015 तक जहां बीआरओ का बजट केवल 4 हजार 
करोड़ रुपये था, वह 2017-18 में 5400 करोड़,  2018-19 में 
7000 करोड़, 2019-20 में 8000 करोड़ रुपये किया गया है। वहीं, 
2020-21 के लिए 11000 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है।

भारत की रणनीतिक व्यवस्थाओं में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) एक 
अहम पड़ाव है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, 
राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा 
और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में दुर्गम सीमान्त क्षेत्रों और सैन्य ठिकानों 
तक संपर्क, आवाजाही और सैन्य साजो-सामान पहुंचाने के लिए सड़क 
निर्माण और रखरखाव का दायित्व बीआरओ भलिभांति निभा रहा है। 

सुरक्षा सरोकार और  
सामरिकता का सेतु…

थल सेना...आतंकवाद हो या  फिर 
सीमा पर चुनौती, निपटने में सक्षम

n हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 138 देशों 
के बीच सैन्य ताकत के मामले में भारत का चौथा स्थान है। 
पहाड़ी और ऊंचाई के क्षेत्रों में लड़ने की क्षमता के मामले में 
दुनिया का कोई देश हमारे आगे नहीं ठहरता।

n  रक्षा बलों की सबसे बड़ी जरूरत के रूप में अब 
क्लाशिनिकोव राइफल एके-203 उत्तर प्रदेश के अमेठी में 
ही बनाई जाएंगी। रक्षा उत्पादों में स्वदशेीकरण की मेक इन 
इंडिया मुहिम के तहत धनुष, के9 वज्र, शारंग और एम 777 
ए2 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपों को सेना में शामिल किया गया।

n सेना बुलेट प्रूफ जैकेट की कमी का सामना कर रही थी, ऐसे 
में मोदी सरकार ने 1.86 लाख स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट 
खरीदने की मंजूरी दी।  25 हजार करोड़ रुपये के गोले-
बारूद को मिशन मोड में खरीदा गया। 

n कश्मीर जैसे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए 
सैनिकों की सुरक्षा के साथ सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया। 
आतंकी हमलों से सैनिकों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की 
मूवमेंट केवल बख्तरबंद गाड़ियों में करने की व्यवस्था की 
गई। सेना की बटालियन का समय बचाने और उनकी सुरक्षा 
की दृष्टि से विमान सेवा मुहैया करायी गयी।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान
रक्षा क्षेत्र में शोध की दिशा में भारत नित नए पड़ाव पार 
कर रहा है तो इसका पूरा श्रेय रक्षा अनुसंधान और विकास 
संस्थान(डीआरडीओ) को जाता है।  ‘बलस्य मूलं विज्ञानम्’ 
यानी शक्ति का स्रोत विज्ञान है, जो शांति और युद्ध काल में 
राष्ट्र को संचालित करता है। इसी स्रोत की मूलभावना के साथ 
डीआरडीओ विज्ञान और प्रोद्योगिकी के मामले में सैन्य क्षेत्र 
को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। 

आवरण कथा रक्षा विशेष
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वायु सेना...गौरव के साथ  
आसमान की उड़ान

नौसेना...जिससे सुरक्षित है 7.5 हजार 
किमी से ज्यादा लंबी समुद्री सीमा

n वायुसेना को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से जरूरी 4.5 
जनरेशन के 36 राफेल मल्टीरोल विमानों की खरीद को मंजूरी दी 
गई। 8 विमान भारत को मिल चुके हैं। 

n भारत-रूस के संयुक्त प्रयास के तहत बनी ब्रह्मोस मिसाइल 
दुनिया में अपनी श्रेणी में सबसे घातक हथियार है। फरवरी 
2017 में परीक्षण के बाद अब इसे सुखोई-30 एमकेआई विमान 
पर तैनात किया जा सकता है। 

n मेक इन इंडिया के तहत लड़ाकू विमान तेजस की पहली 
स्क्वाड्रन को भी वायुसेना में शामिल किया गया है।

n लड़ाकू हेलिकॉप्टर अपाचे एच-64ई को वर्ष 2019 में भारतीय 
वायुसेना में शामिल किया गया। इसके साथ ही हेवी लिफ्टर 
चिनूक हेलिकॉप्टर और सबसे बड़ा परिवहन विमान ग्लोबमास्टर 
भी अब भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। 

n  रूस से 12 नए सुखोई-30 और 21 नए मिग-29 विमानों की 
खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही पहले से मौजूद मिग-
29 विमानों का अपग्रेडेशन किया जा रहा है।

n एयर डिफेंस सिस्टम को मजबतू करन ेकी दिशा में दुनिया का सबसे 
मजबूत सिस्टम एस-400 रूस स ेअगल ेसाल मिल जाएगा।

n केंद्र सरकार की योजना के अनसुार 8 स े10 वर्षां ेमें भारतीय नौसनेा 
की ताकत को अभी के मकुाबल े10 गनुा स ेअधिक बढ़ाना है। जंगी 
जहाज और पनडुब्बियों की सखं्या बढ़ाने पर काम किया जा रहा ह।ै

n नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत अपनी 
श्रेणी में सबसे घातक माने जाने वाली 6 स्कॉर्पीन पनडुब्बियां भारत 
में ही मझगांव डॉकयार्ड में बनाई जानी हैं। 

n इनमें से आईएनएस कलवरी, आईएनएस करंज और आईएनएस 
खंडेरी, आईएनएस वागीर समेत 5 पनडुब्बियों को नौसेना में 
शामिल कर लिया गया है।

n नौसेना को मजबूती देने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट 17ए के तहत 
शिवालिक श्रेणी के युद्धपोत का निर्माण किया जा रहा है। इस 
प्रोजेक्ट के तहत जहाज को अत्याधुनिक राडार और हथियारों से 
लैस किया जाएगा। 

n  भारतीय नौसेना ने अपनी पानी के भीतर लड़ने की क्षमता को 
बढ़ाने के लिए छह परमाणु हमले वाली पनडुब्बियों सहित 24 
नई पनडुब्बियों का अधिग्रहण करने की योजना बनाई है। पहला 
स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत अगले साल नौसेना में शामिल 
हो जाएगा। 

आवरण कथा रक्षा विशेष

फिर चाहे, अग्नि और पृथ्वी मिसाइल हो, मल्टी बैरल रॉकेट लांचर 
पिनाका हो या फिर हल्का लड़ाकू विमान तेजस। डीआरडीओ के 
अनुसंधान का लोहा दुनिया ने माना है। अपने 10 प्रतिष्ठानों और 50 
से ज्यादा प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के साथ डीआरडीओ वैमानिकी, 
आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू वाहन, इंजीनियरिंग सिस्टम, मिसाइल,  
नौसेना प्रणाली, मिसाइलों, आयुध, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली 
जैसे कठिनतम क्षेत्रों में अनुसंधान की दिशा में काम कर रहा है। 
इस साल सितंबर- अक्टूबर के महीने में ही लगभग हर पांचवे दिन 
डीआरडीओ ने नए हथियार या प्रणाली का परीक्षण किया है। 

भारतीय जवान सीमा के साथ-साथ दशे में भी आतंकवाद जसैी 
चनुौतियों स ेलड़ रह ेहैं तो प्राकृतिक आपदा के समय दवेदतू 
बनकर हमारी रक्षा भी कर रह ेहैं। बदलत ेवक्त के साथ बढ़ती 
चनुौतियों को दखेते हुए केंद्र सरकार इनके आधनुिकीकरण के 
साथ लगातार जवानों की सुविधा और मनोबल को बढ़ान ेवाले 
फैसले ले रही ह।ै इन्हीं फैसलों का असर है कि सीमा पर सरुक्षा 
के साथ दशे के अंदर तमाम चनुौतियों के बावजदू रक्षा क्षेत्र की 
क्षमताओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
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शांति-संयम हमारा  
ध्येय है,पर ये नया भारत है,  

दुनिया को समझना होगा

भारत की सेना आज दुनिया की  समर्थ और सक्षम सेनाओं में शुमार है तो उसकी बड़ी वजह सरकार की ओर 
से पिछले छह साल में रक्षा क्षेत्र को एकाकीपन से बाहर निकाल तमाम बाधाओं को दूर करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर 
क्षेत्र और नए इनोवेशन-तकनीक के जरिए सीमा पर तैनात सैनिकों को सशक्त करना है। रक्षा क्षेत्र में भारत 

को बड़ा आयातक देश माना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया के शीर्ष उन 25 देशों की श्रेणी में शामिल हो 
गया है जो रक्षा सामग्री का निर्यात करता है। सरकार के इन प्रयासों में समग्र दृष्टिकोण भी है क्योंकि इन क्षेत्रों 

के आधारभूत ढांचे में विकास से सीमावर्ती क्षेत्रों के इलाके और वहां के निवासी भी आत्मनिर्भर होने की दिशा 
में आगे बढ़ रहे हैं। सेना को समर्थ बनाने और भविष्य की रणनीतियों पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने  

‘न्यू इंडिया समाचार’ के सलाहकार संपादक संतोष कुमार के साथ अपने विचार साझा किए: 

बातचीत राजनाथ िसंह 
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रक्षा क्षेत्र में चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार लगातार 
बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है। भविष्य के लिए और 
क्या लक्ष्य तय किए गए हैं?

देखिए, रक्षा क्षेत्र में हमारी सरकार की प्राथमिकताएं बिलकुल स्पष्ट 
है। तकनीकी क्षेत्र में आए बदलावों के अनुकूल थल, जल, वायु 

सेना को आधुनिक हथियारों-साजोसामान से लैस करने का प्रयास निरंतर 
जारी है। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय और आधुनिकीकरण के 
लिए लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस 
स्टॉफ (सीडीएस) की नियुक्ति की जा चुकी है और  सेना की मजबूती के 

लिए अन्य जरूरी सधुार भी किए गए हैं। इतना ही नहीं, सीमावर्ती क्षेत्रों में 
इफं्रास्ट्रक्चर की मजबतूी स ेन सिर्फ सनेा को सुविधा दी जा रही है बल्कि 
वहा ंके स्थानीय लोगों और आर्थिक आधार को भी मजबूत किया जा रहा 
ह।ै प्रधानमतं्री नरेंद्र मोदी जी के मजबतू और निर्णायक नतृेत्व का ही नतीजा 
ह ैकि आज हम किसी भी सुरक्षा सबंधंी चुनौतियों का सामना करने को परूी 
तरह तयैार हैं। हाल ही में आपने दखेा ह ैकि किस तरह दनुिया का सबसे 
लबंा राजमार्ग अटल टनल राष्ट्र को समर्पित किया गया। करीब 9 किमी 
लबं ेइस टनल न ेमनाली-लाहौल स्पिति न सिर्फ परू ेसाल के लिए आपस 
में जड़ुा है बल्कि इसस ेयात्रा का समय भी कम हो गया ह।ै सीमावर्ती क्षेत्रों 
में पहल ेस ेदोगुन ेयानी करीब 15000 पुल और 4700 किमी सड़कों का 
निर्माण पिछल े6 साल में हआु ह ैजो हमारी मजबतूी का परिचायक है। 
मैं इस बात पर जोर दनेा चाहूगंा कि दरू-दराज के क्षेत्रों में इन बुनियादी 
सुविधाओं के विकास की वजह स ेही भारत की रक्षा तयैारी तो मजबतू हुई 
साथ में इन क्षेत्रों का भी सामाजिक-आर्थिक विकास हो रहा ह।ै 

सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक ने नए भारत 
की ताक़त दिखाई है। इतने साहसिक निर्णय के पीछे सरकार 
की क्या सोच थी?

सीमापार आतंकवाद से निपटने का हमारा तरीका और दृष्टिकोण 
सीधा और स्पष्ट है। हमें यह बात समझनी होगी कि ताकत बढ़ेगी 

तो शांति भी निश्चित तौर पर कायम होगी। सीमा पार से हमारे इलाके में 
आतंकवादियों को भेजने के हमारे पश्चिमी पड़ोसियों के नापाक मंसूबों 
को भारतीय सेना के जांबाज लगातार नाकाम कर रहे हैं। लेकिन हमें यह 
देखना होगा कि लंबे समय से यह समस्या चलती आ रही है और दुर्भाग्य 
से पाकिस्तान अपनी स्टेट पॉलिसी के रूप में आतंकवाद के इस्तेमाल 
को लेकर अड़ा हुआ है। ऐसे में हम सिर्फ मूकदर्शक बने नहीं रह सकते 
थे। हमने अपने पश्चिमी पड़ोसी के नापाक मंसूबों का जवाब देने के 
लिए कुछ वैकल्पिक रास्ते ढूंढे और पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के 
जवानों पर हमले के बाद हमने उन वैकल्पिक रास्तों पर आगे बढ़ते हुए 
अभ्यास भी किया। उम्मीद है कि पाकिस्तान को अब अपनी इन नीतियों 
की निरर्थकता का अहसास होना चाहिए। लेकिन मैं यहां दोहराना चाहूंगा 
कि अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए भारत 
प्रतिबद्ध है और सदैव रहेगा। ये नया भारत है, इस बात को अब आपको 
समझना होगा। 

भारत की मौजूदा सैन्य ताक़त में रिसर्च और इनोवेशन की 
अहम भूमिका दिख रही है, नए भारत की सैन्य शक्ति में इस 
तरह के और क्या नए प्रयोग हो रहे हैं?

किसी भी क्षेत्र में इनोवेशन आज की जरूरत है। खास तौर से 
बदलते तकनीकी दौर में रक्षा क्षेत्र में इसकी अहमियत और बढ़ 

जाती है। इस क्षेत्र में डीआरडीओ काम कर रहा है। इसका विजन भारत 
को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और तकनीक से लैस करना है तो मिशन के 
तौर पर रक्षा तकनीक के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना। तीनों सेना 
की जरूरतों के मुताबिक अत्याधुनिक हथियार प्रणाली और उपकरण को 

रक्षा आयात पर निर्भरता कम होने से भविष्य में हमारी रक्षा 
तैयारियों पर भी बेहद सकारात्मक असर पड़ेगा। हमें यह भी 
समझना होगा कि एक महत्वपूर्ण और बड़ी शक्ति बनने का 
इच्छुक कोई भी देश लंबे समय तक विदेश से रक्षा उपकरण 
खरीदने की स्थिति पर  निर्भर नहीं रह सकता है। इसमें बदलाव 
बेहद जरूरी है और सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही 
है, जिसका परिणाम भी दिखने लगा है। 

बातचीत राजनाथ िसंह 
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आधुनिकीकरण का हर प्रयास भारतीय सेनाओं को भविष्य 
के लिए तयैार करने की दिशा में आग ेबढ़ाया एक और कदम 
ह।ै ये दशे को अपनी रक्षा ज़रूरतों के मामल ेमें तजेी से 
आत्मनिर्भर बनन ेमें मदद भी कर रहा है।

बातचीत राजनाथ िसंह 

रक्षा मंत्री बनते ही आपने सबसे पहले सियाचिन का दौरा किया और 
 वहां के जवानों के परिवारों को पत्र लिखने की शुरूआत की थी। ऐसा 

करते हुए अब तक कैसा अनुभव रहा आपका?
जब मैंन ेरक्षा मतं्री के रूप में कार्यभार सभंाला तो सबस ेपहले सियाचिन जान ेका 
फैसला किया। यह मरे ेलिए करीब स ेयह दखेन ेका अवसर था कि अपन ेदशे की 
सरहदों की सरुक्षा के लिए हमार ेजवान मुश्किल मौसम और दसूरी कठिनाइयों का 
किस बहादरुी स ेसामना कर रह ेथे। व ेतमाम मुश्किलों के बावजदू देश के प्रति 
अपन ेकर्तव्य का पालन कर रह ेथ।े मैं उन्हें सलाम करता हू।ं कर्तव्य की राह पर 
उनके द्वारा दिए गए इन बलिदानों के लिए हम सदा उनके आभारी रहेंग।े

विकसित करने में भी डीआरडीओ की अहम भूमिका है। इसमें अग्नि और 
पृथ्वी सीरीज जैसे रणनीतिक सिस्टम, हल्के लड़ाकू विमान तेजस, मल्टी 
बैरल रॉकेट लांचर पिनाका, एयर डिफेंस सिस्टम आकाश और राडार आदि 
की बड़ी श्रृंखला सफल स्वदेशी विकास की पहचान बनी है। उत्पादन के 
क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने और सैन्य शक्ति को एक मजबूत ताकत 
देने में डीआरडीओ ने अहम भूमिका निभाई है। इससे सैन्य शक्ति को 
एक बड़ी बढ़त मिली है। यह पुरानी प्रणाली को अपग्रेड करने और नई 
आधुनिक तकनीक को विकसित करने में निरंतर जुटा हुआ है। हाल ही में 
डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल- रूद्रम, 
ब्रह्मोस, अभ्यास, हीट, स्मार्ट नाग आदि का सफल परीक्षण किया है। 

सीमा क्षेत्र के कई इलाकों में कई बार तनाव की स्थिति बनी है। 
लेकिन सेना ने माकूल जवाब दिया है। हमारी तैयारी कैसी है?

आपको याद होगा कि मैंने 15 सितंबर को लोकसभा में एक बयान दिया था 
जो लद्दाख में पूर्वी सीमा पर हालात के बारे में था।  इस साल 15 जून को 
गलवान घाटी क्षेत्र में भारतीय सेना और पीएलए के बीच बनी गतिरोध की 
स्थिति पर हमारी वास्तविक स्थिति को हमने विस्तार से संसद को जानकारी 
दी थी। जैसा कि आप जानते हैं, चीनी पक्ष द्वारा जबरन थोपी गई हिंसा का 
सामना करते हुए हमारे बहादुर सैनिकों ने अपने प्राणों को न्योछावर कर 
दिया और दुश्मन को भी चोट पहुंचाई। हमारी सशस्त्र सेना का आचरण 
दर्शाता है कि जहां एक तरफ उन्होंने उकसाने वाली हरकतों के बावजूद 
अपना 'संयम' बनाए रखा, तो भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने 
की जरूरत हुई तो उसी तरह से अपन े'शौर्य' का प्रदर्शन भी किया। जहां 

एक ओर अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के हमारे संकल्प पर किसी 
को भी संदेह नहीं होना चाहिए, वहीं भारत यह भी मानता है कि आपसी 
सम्मान और संवेदनशीलता ही पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों का 
आधार है। चूंकि हम बातचीत के जरिए मौजूदा स्थिति को हल करना 
चाहते हैं, इसलिए हमने चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक और सैन्य स्तर 
पर संवाद को बनाए रखा है। हाल ही में 6 नवंबर को दोनों देशों के बीच 
कमांडर स्तर की वार्ता चुशुल में हुई थी। इस बैठक में दोनों पक्ष इस पर 
रज़ामंद हुए कि दोनों देशों के नेता जिस महत्वपूर्ण सहमति तक पहुंचे हैं 
उसे ईमानदारी से लागू करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि मोर्चे पर तैनात 
उनकी सेना संयम बरतेंगी। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई है 
कि वे दोनों स्तर पर बातचीत जारी रखेंगे ताकि संयुक्त रूप से सीमावर्ती 
क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखा जा सके। लेकिन यहां मैं स्पष्ट 
रूप से बता दूं कि हमारी सेनाएं भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता 
की रक्षा के लिए न सिर्फ प्रतिबद्ध हैं बल्कि आगे किसी भी स्थिति का 
सामना करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं।

सवाल: पडोसी देशों के साथ सीमा विवाद निपटारे में पूर्व 
सरकारों की क्या कोई चूक रही है?  दोनों देशों के बीच 
सीमा विवाद निपटारे का क्या रास्ता मानते हैं?   

देखिए, इसके लिए मुख्य रूप से हमने चार सिद्धांत रेखांकित 
किए हैं जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की चाह को भविष्य में दिशा 

दिखाएंगे। पहली बात कि बाहरी खतरों और आंतरिक चुनौतियों से भारत 
की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को सुरक्षित रखने की क्षमता। दूसरा, 
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ऐसा सुरक्षित और स्थायी वातावरण बनाना जो भारत की आर्थिक प्रगति 
को आगे बढ़ाए। ताकि राष्ट्र निर्माण के लिए संसाधन विकसित हो और 
जन आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। तीसरा- हम अपनी सीमा से 
परे उन क्षेत्रों में अपने हितों की रक्षा करने को लेकर अभी भी दृढ़ बने 
हुए हैं जहां हमारे लोग रहते हैं और जहां हमारे सुरक्षा हित जुड़ते हैं। 
चौथा, हम ये भी मानते हैं कि एक ग्लोबल और आपस में जुड़ी दुनिया 
में, एक देश के राष्ट्रहित सही मायने में साझा तौर से जुड़े होते हैं। भारत 
की विदेश और सुरक्षा की नीति में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है- पड़ोसी 
प्रथम (नेबरहुड फर्स्ट)। इस दिशा में 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र 
मोदी जी ने यह सुनिश्चित करने में निजी तौर पर प्रयास किया है, ताकि 
एक सकारात्मक और प्रगतिशील साझेदारी का माहौल बनाया जाए। 
इस पहल का नतीजा आप सबके सामने है। इसमें सिर्फ पाकिस्तान ही 
एक अपवाद है जिसका एजेंडा ही आतंकवाद को बढ़ावा देने का है। 

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में 
स्वदेशीकरण का क्या रोडमैप है?  

आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारे लिए सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि 
एक संकल्प है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में 12 मई को 

20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर इस 
अभियान को दिशा दी थी। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता हासिल 
करने की जरूरत पर जोर दिया था। रक्षा क्षेत्र को अगर आप देखेंगे तो 
इसे पहले से ही ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने वाले प्रमुख क्षेत्रों के 
तौर पर चिन्हित किया गया है। प्रधानमंत्री ने सिर्फ रक्षा क्षेत्र में ही 35 
हजार करोड़ रु. के निर्यात का लक्ष्य हासिल करने की बात कही थी 
ताकि अगले पांच साल में भारत रक्षा उपकरणों का निर्यातक देश बन 
सके। उनके संकल्प को साकार करने के लिए रक्षा मंत्रालय लगातार 
कदम उठा रहा है। अगर इस अभियान के लिए उठाए गए कदमों को 
देखें तो अभी तक हमने एक रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 
2020 ड्रॉफ्ट तैयार की है, जिसका उद्देश्य रक्षा विनिर्माण उद्योग के 
सामने सेना की जरूरतों को ज्यादा सामने लाना है। इसके तहत राजस्व का 
25 फीसदी निर्यात का लक्ष्य तय किया गया है। इस नीति के तहत अगले 

पांच साल में 1.75 लाख करोड़ रु. का सालाना कारोबार हासिल करने 
का लक्ष्य है। स्वदेशी विक्रेताओं से खरीद के लिए 52 हजार करोड़ रु. 
का बजट रखा गया है। 101 ऐसी वस्तुओं की सूची तैयार की गई जिनके 
आयात पर प्रतिबंध रहेगा। इस प्रतिबंध से घरेलू उद्योग को 4 लाख करोड़ 
रु. के कांट्रैक्ट दिए जाएंगे। यह ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत है जिसमें रक्षा 
क्षेत्र का कायापलट करने की क्षमता है। इसके अलावा आपने देखा होगा 
कि रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 74 फीसदी तक बढ़ाना, उत्तर 
प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा कॉरीडोर की स्थापना करना, निवेश को 
बढ़ावा देने के लिए कई पहल के साथ रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ की विशेष 
स्थापना करना शामिल है। भविष्य में आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारे 
प्रधानमंत्री जी द्वारा सोचे गए ये और इस तरह के कई दूसरे कदम भारतीय 
अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत हैं। 

वर्ष 2018-19 के बजट में घोषित डिफेंस कॉरीडोर का 
मामला कहां तक पहुंचा?

रक्षा कॉरीडोर हमारे देश के आर्थिक विकास और रक्षा 
औद्योगिक आधार की प्रगति की दिशा में इंजन का 

काम करने वाला है। इसलिए यह फैसला लिया गया है कि 
इस तरह का एक कॉरीडोर उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु 
में विकसित किया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश में छह और 
तमिलनाडु में पांच स्थानों की पहचान कर ली गई है। उत्तर प्रदेश में 
आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ, जबकि 
तमिलनाडु में चेन्नई, कोयम्बटूर, होसुर, सलेम और तिरुचिरापल्ली 
इसमें शामिल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में इस कॉरीडोर के शुभांरभ के 
समय 3700 करोड़ रु. से ज्यादा के निवेश की घोषणा हुई थी जिसमें 
से अगस्त 2020 तक 883 करोड़ रु. का निवेश किया जा चुका है। 
उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षा-एक्सपो 2020 के दौरान इसके लिए 23 
एमओयू हस्ताक्षर किए हैं जिससे 50 हजार करोड़ रु. के निवेश का 
अनुमान है। इसी तरह तमिलनाडु में भी 3100 करोड़ रु. से अधिक 
के निवेश की घोषणा की गई है जिसमें से 808 करोड़ रु. का निवेश 
हो चुका है। n

बातचीत राजनाथ िसंह 

भारत ने सभी पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों में सुधार किया है। आपसी सम्मान 
और आपसी हित का एक संबंध बनाने के लिए अपने दोस्तों की मदद करने और 
उन्हें समर्थन देने में भारत ने हमेशा से भारी निवेश किया है।
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अर्थव्यवस्था को गतिदेश

आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0

दीपावली स ेठीक दो दिन पहल ेकेंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था 
को गति दने ेके लिए एक भारत फिर राहत पकेैज का एलान 
किया ह।ै आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत वित्त 

मतं्री निर्मला सीतारमण न े2 लाख 65 हजार 80 करोड़ रुपय ेकी 
योजनाओं की घोषणा की। नए पकेैज में जहा ंनौकरिया ंपदैा करन ेपर 
जोर दिया गया है तो वहीं कृषि, ग्रामीण रोजगार और रियल एस्टेट जसैे 
क्षेत्रों के लिए विशषे पहल की गई हैं। वित्त मतं्री निर्मला सीतारमण 
न ेआत्मनिर्भर भारत 1.0 और 2.0 के तहत की घोषणाओं की अभी 
तक की प्रगति पर बात करते हएु कहा- '' शयेर बाजार में लगातार 
तेजी देखन ेको मिल रही ह।ै बैंकों के क्रेडिट ग्रोथ में 5.1 फीसदी की 
तेजी दखेन ेको मिली ह।ै'' अर्थव्यवस्था को लकेर रिजर्व बैंक का 
अनमुान भी तीसरी तिमाही के लिए पॉजिटिव ह।ै आत्मर्निभर भारत 
1.0 के बार ेमें बतात ेहएु उन्होंन ेकहा कि 28 राज्य व केंद्र शासित 
प्रदेश 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना के साथ आए हैं। पीएम 
स्वनिधि योजना के तहत 26.2 लाख लोन आवदेन किए गये हैं।  
जानिए नए पकेैज में आपके लिए क्या है... 
n आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना :
ऐस ेकर्मचारी जो पहल ेपीएफ के लिए पजंीकृत नहीं थ ेऔर जिनकी 
सलैरी 15 हजार स ेकम ह ैउन्हें इसका लाभ मिलगेा। इसके लिए कंपनी 
का ईपीएफओ स े पजंीकृत होना जरूरी ह।ै जिनके पास अगस्त से 
सितंबर तक नौकरी नहीं थी लकेिन बाद में पीएफ स ेजुड़े हैं उन्हें भी इस 
योजना का लाभ मिलगेा। यह योजना 30 जनू 2021 तक लागू रहेगी।  
n 26 संकटग्रस्त सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी सपोर्ट
कोविड-19 के कारण हेल्थकेयर सेक्टर और 26 सकंटग्रस्त सेक्टरों 

के लिए क्रेडिट गारटंी सहायता योजना शुरू की जा रही ह ै जिनका 
क्रेडिट बकाया 29 फरवरी, 2020 को 50 स े500 करोड़ रुपये तक 
दर्ज किया गया। 
n 10 चैंपियन सके्टरों के लिए प्रोडक्शन लिक्ड इनसेंटिव 
घरलूे विनिर्माण में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देन ेमें मदद करन ेके लिए 
उत्पादन लिकं्ड प्रोत्साहन योजना के तहत 10 और चैंपियन सके्टर को 
कवर किया जाएगा। इसस ेअर्थव्यवस्था, निवशे, निर य्ात और रोजगार 
सजृन को बड़ा बढ़ावा मिलगेा। लगभग 1.5 लाख करोड़ की राशि 
अगल ेपाचं वर्षों के लिए इन सके्टरों में लगाई गई ह।ै
n पीएम आवास योजना-शहरी के लिए 18,000 करोड़ 
प्रधानमतं्री आवास योजना (शहरी) के लिए 18000 करोड़ रुपये 
की राशि प्रदान की जा रही ह।ै इस फैसले स े12 लाख मकानों का 
काम शरुू करने के साथ ही 18 लाख मकानों को परूा करन ेमें मदद 
मिलगेी। इसस े78 लाख नए रोजगार के मौके पैदा होंगे और स्टील 

नौकरी-इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा, 
गांव, गरीब और कृषि का ध्यान

2 लाख 65 हजार 80 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की थमी 
रफ्तार को दोबारा गति देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तीनों चरण को मिलाकर 

अब तक कुल 29 लाख 87 हजार करोड़ रुपये की राहत योजनाओं की जा चुकी है घोषणा, जो कुल 
मिलाकर जीडीपी का करीब 15 फीसदी है...
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तथा सीमेंट की उत्पादन और मागं भी बढ़ेगी। 
n कंस्ट्रक्शन-इफं्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए राहत 
कंस्ट्रक्शन और इफं्रास्ट्रक्चर सके्टर की कंपनियों को पूजंी और 
बैंक गारटंी की दिक्कत आती थी। बैंक गारटंी के लिए इन्हें 10 
फीसदी की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी दनेी पड़ती थी, लकेिन अब  इसे 
3 फीसदी कर दिया गया ह।ै 31 दिसबंर 2021 तक लाग ूरहगेी।
n घर खरीदन ेवालों के साथ डेवलपर्स को आयकर में छूट
हाउसिगं के क्षेत्र में घर बनाने वाल ेऔर खरीदन ेवाल ेदोनों को  
आयकर में छूट मिलगेी। घर बेचन ेमें पहले जहां सर्किल रटे और 
वलै्यू रटे में 10% की छूट थी, उसे अब 20% कर दिया गया ह।ै 
यह योजना 30 जनू 2021 तक लाग ूहोगी।
n उर्वरक पर 65 हजार करोड़ रुपय ेकी व्यवस्था
सरकार न े किसानों को उर्वरक सब्सिडी देन ेके लिए 65 हजार 
करोड़ रुपय ेकी व्यवस्था की ह।ै इसस ेदेश के 14 करोड़ किसानों 
को सीध ेतौर पर लाभ मिलगेा। 
n गरीब कल्याण रोजगार योजना में अतिरिक्त राशि
केंद्र सरकार न ेपहल ेप्रधानमतं्री गरीब कल्याण योजना के तहत 
116 जिलों के प्रवासी मजदरूों को उनके राज्य में रोजगार देन ेका 
ऐलान किया था। इसके लिए 37,543 करोड़ रुपये खर्च किए थ।े 
अब इसमें 10,000 करोड़ रुपये दनेे का ऐलान किया ह।ै
n इफं्रा डेट फाइनेंसिग के लिए प्लेटफॉर्म का ऐलान
सरकार राष्ट्रीय अवसरंचना निवशे कोष (एनआईआईएफ) के 
डेट प्लेटफॉर्म में 6000 करोड़ रुपय ेइक्विटी के रूप में निवशे 
करगेी। य़ह एनआईआईएफ को 2025 तक बुनियादी ढाचंा 
परियोजनाओं के लिए 1.1 लाख करोड़ का ऋ ण प्रदान करन ेमें 
मदद करगेा।
n निर्यात परियोजना को बढ़ावा
भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना के तहत कर्ज 
सहायता के जरिए निर य्ात को बढ़ावा दने ेके लिए एक्जिम बैंक को 
3,000 करोड़ रुपय ेका प्रोत्साहन दिया जा रहा ह।ै 
n कैपिटल और इडंस्ट्रियल व्यय
कैपिटल और इडंस्ट्रियल व्यय के लिए 10,200 करोड़ रुपये के 
अतिरिक्त बजटीय आवटंन का एलान किया गया ह।ै यह घरलेू 
रक्षा उत्पाद, प्रोत्साहन, औद्योगिक ढाचंा और ग्रीन एनर्जी के लिए 
कैपिटल एव ंइडंस्ट्रियल व्यय होगा।
n कोविड वकै्सीन के लिए अनदुान
भारतीय कोविड वैक्सीन के शोध और विकास के लिए 900 
करोड़ रु. अनुदान दने ेकी घोषणा की गई ह।ै

भारत को िवनिर्माण 
हब बनाने की तैयारी

फैसला: 210 मेगावाट क्षमता की लुहरी जल विद्युत 
परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1810 करोड़ रु. के 
निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी। 

फैसला: आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सरकार न ेभारत को 
विनिर्माण का हब बनाने के लिए महत्वपरू्ण कदम उठाए हैं। केंद्रीय 
मतं्रिमडंल न ेउत्पादन के 10 क्षेत्रों को सशक्त बना विश्व स्तर की 
प्रतिस्पर्धा के लिए तयैार करन,े निर्यात को बढ़ावा देन ेऔर रोजगार 
के नए अवसर पदैा करन ेके लिए करीब डेढ़ लाख लाख करोड़ रु. 
उत्पादन लिकं्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को मजंरूी दी। 

n हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर स्थित इस परियोजना से 
सालाना 775 करोड़ यूनिट बिजली हर साल मिलेगी। 

n बिल्ड-ऑन-ऑपरेट-मेंटेन (बूम) के आधार पर सतलुज जल 
विद्युत निगम लिमिटेड के जरिए इसका क्रियान्वयन होगा। 

n इसमें 66.19 करोड़ रु. का केंद्रीय अनुदान दिया जाएगा और 
62 महीने के भीतर परियोजना शुरू हो जाएगी। 

n विनिर्माण क्षेत्र अभी कुल जीडीपी का महज 16 फीसदी 
है, इसे बढ़ाने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। इससे 
स्थानीय उत्पादक घरेलू के साथ ग्लोबल चैंपियन बनने  
के लिए तैयार होंगे। 

n निर्यात बढ़ाते हुए भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न 
अंग बनेगा। एमएसएमई के विकास को नई दिशा मिलेगी। 

n निवेश के लिए भारत दुनिया का पसंदीदा जगह बनेगा। इस 
योजना में दवाई, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक, खाद्य उत्पाद, 
टेक्स्टाइल आदि 10 क्षेत्र शामिल हैं। 

n •पीएलआई हर साल बढ़ेगा जो निवेश के बाद उत्पादन बढ़ने 
पर मिलेगा।

प्रभाव

प्रभाव

कैबिनेट के फैसले
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भारत दुनिया में सबसे बेहतर देश 
इस समय निवेश के लिए  

“भारत बदल रहा है, यह बेहतरी के लिए है।” इन्हीं शब्दों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की 20 सबसे 
बड़ी पेंशन और सॉवरेन वेल्थ फंड से जुड़ी कंपनियों के वर्चुअल ग्लोबल इंवेस्टर्स राउंड टेबल समिट में अपने 
संबोधन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ नए भारत के अपने विजन का पूरा खाका पेश किया, बल्कि 

कंपनियों को निवेश के लिया आमंत्रित भी किया...

आ त्मनिर्भर भारत सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि 
सोची-समझी आर्थिक रणनीति है। केंद्र सरकार 
ने वर्ष 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर 

वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। देश के विकास के 
लिए अपने इसी रोडमैप को प्रधानमंत्री मोदी ने इंवेस्टर्स राउंड टेबल 
समिट में दुनिया की प्रमुख कंपनियों के सामने पेश किया। वित्त 
मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश व बुनियादी ढांचा कोष  द्वारा आयोजित 
इस समिट में 6 ट्रिलियन डॉलर की परिसंपत्ति वाली दुनिया की शीर्ष 
20 कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भारत के प्रमुख उद्योगपति भी 
शामिल हुए। इन कंपनियों में से कई कंपनियां ऐसी हैं जो पहली बार 
भारत में निवेश कर रही हैं। 
समिट की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा-
n हम पुरानी प्रथाओं से मुक्त एक नया भारत बना रहे हैं। हमारी 

सोच समस्या का दीर्घकालिक और स्थायी समाधान खोजने की 

है। भारत वो सबकुछ करेगा, जो भारत को वैश्विक विकास 
पुनरुत्थान का इंजन बनाता है। 

n अगर आप विश्वसनीयता के साथ रिटर्न चाहते हैं, डेमोक्रेसी के 
साथ डिमांड चाहते हैं, टिकाऊपन के साथ स्थिरता चाहते हैं, 
पर्यावरणीय दृष्टिकोण के साथ विकास चाहते हैं, भारत आइए। 

n हमारी नीतियों की स्थिरता के कारण ही भारत दुनिया का एक 
पसंदीदा निवेश स्थल बन रहा है। बीते 5 महीनों में एफडीआई 
पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 13% अधिक रहा है। 

n वैश्विक महामारी का जिस तरह से भारत ने मुकाबला किया 
है, उसमें दुनिया ने भारत की असली ताकत को भी देखा है। 
व्यवस्था की मजबूती के कारण ही 80 करोड़ लोगों को राशन, 
42 करोड़ लोगों को पैसे और करीब 8 करोड़ परिवारों तक मुफ्त 
रसोई गैस पहुंचा पाए हैं।

अर्थव्यवस्था ग्लोबल इंवेस्टर राउंडटेबल
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वैश्विक महामारी कोरोना की मार से बेशक देशों की अर्थव्यवस्था बुरी 
तरह प्रभावित हुई हो लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरोसा है कि 
भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का 
लक्ष्य हासिल करने में कामयाब होगी। इस साल महामारी में ज्यादा 
तेजी से विकास नहीं कर पाए तो अगले साल तेजी से कवर करेंगे। भारत 
परचेजिंग पॉवर पैरिटी में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 
हैं। यूएस डॉलर के हिसाब से भी भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी 
अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं।  ग्रामीण स्वच्छता का लक्ष्य, ग्रामीण 
विद्युतीकरण का लक्ष्य, 8 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन लक्ष्य भी निर्धारित 
समय से पहले पूरा किया है। हमारे ट्रैक रिकार्ड की वजह से लोगों को 
लक्ष्य हासिल करने के हमारी क्षमताओं पर भरोसा है। निराशावादी 
लोगों को लक्ष्य पर संदेह हो सकता है लेकिन जनता के भरोसे से हमारा 
आत्मविश्वास बढ़ता है। 
ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में पड़ोसी देशों से आगे भारत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज की 
रिपोर्ट बताती है 2020 में अमेरिका से 154 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भारत 
आए जबकि चीन की झोली में सिर्फ 86 प्रोजेक्ट आए। ये भारत के 
विकास की संभावनाओं में दुनिया के बढ़ते भरोसे का संकेत है। हमारी 
सरकार के कॉरपोरेट टैक्स में कटौती, कोयला क्षेत्र में व्यावसाियक 
खनन की शुरुआत, स्पेस सेक्टर में निजी क्षेत्र को प्रवेश की छूट सहित 
कई अन्य फैसले विकास की गति को तेज करने में मददगार बनेंगे। 
हमारा लक्ष्य किसी देश का विकल्प बनना नहीं बल्कि ऐसा देश बनना 
है जो दुनिया को अनूठे अवसर प्रदान करे।

एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री बोले...

जनता को भरोसा, 2024 तक हासिल  
होगी 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी

n भारत में नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 
1.5 ट्रिलियन डॉलर का निवेश करने की एक 
योजना है। एक अग्रणी मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी 
इन्फ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया 
जा रहा है। हम केवल बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि 
छोटे शहरों और कस्बों में भी निवेश चाहते हैं। 

n कृषि में सुधारों ने भारत के किसानों के साथ 
साझेदारी की नई संभावनाएं पैदा की हैं। भारत बहुत 
जल्द एक कृषि निर्यात केंद्र के रूप में उभरेगा। 
राष्ट्रीय शिक्षा नीति यहां पर विदेशी विश्वविद्यालयों 
को अपने कैंपस खोलने का मौका देगी।

प्रधानमंत्री के भरोसे की वजह 
 निवेशकों का भारत में बढ़ता विश्वास...
n विदेशी निवेश के मामले में भारत लगातार बेहतर 

प्रदर्शन कर रहा है। उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र 
सरकार द्वारा औद्योगिक गलियारे, विशेष आर्थिक 
क्षेत्र(सेज) को बढ़ावा देने के साथ परियोजना 
विकास प्रकोष्ठ जैसी शुरुआत की गई है। 

n इसी का नतीजा है कि वर्ष 2008-14 तक भारत में 
जो प्रत्यक्ष निवेशी प्रवाह 231.37 बिलियन डॉलर 
था, वह 2014-20 में 55% बढ़ोतरी के साथ 
358.29 बिलियन डॉलर पहुंच गया। 

n वर्ष 2019 में भारत 49 अरब डॉलर के साथ 
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले दुनिया 
के शीर्ष 10 देशों में शामिल रहा है।

n संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन की रिपोर्ट 
के अनुसार दक्षिण एशिया में प्रत्यक्ष विदेश निवेश 
2019 में 10 प्रतिशत बढ़कर 60 अरब डॉलर पर 
पहुंच गया, इसमें भारत की अहम भूमिका रही है।
ईज ऑफ डूइगं बिजनेस में आज भारत की रैंकिग 

63वें स्थान पर ह।ै वर्ष 2014 के पहल ेयह 142 थी। 
वर्ष 2020 में अप्रैल स ेअगस्त के बीच 35.73 बिलियन 
डॉलर विदशेी निवशे प्राप्त हो चुका ह।ै यह आज तक 
के इतिहास में किसी भी वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में 
आया सबस ेअधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ह।ै n

अर्थव्यवस्था ग्लोबल इंवेस्टर राउंडटेबल
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समुद्री सीमा को मजबूतीदेश

समुद्री सीमा को सशक्त बना जल 
परिवहन को सुगम बना रही सरकार
देश की 21 हजार किलोमीटर समुद्री तट को आत्मनिर्भर भारत का अहम हिस्सा बनाने और 
लॉजिस्टिक्स खर्च को कम करने के लिए मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी की दिशा में केंद्र सरकार बढ़ा 
रही है कदम। सूरत का हजीरा बंदरगाह और सौराष्ट्र का घोघा अब जुड़ा रो-पैक्स फेरी सर्विस से तो 
सागरमाला परियोजना में 500 से अधिक कामों को दी जा रही गति 

ज ल से है संस्कृति और संस्कृति से विकास। इसी सोच 
को साकार करने की दिशा में लगातार काम कर 
रही सरकार ने गुजरात में सौराष्ट्र और सूरत को 

जोड़ने वाले जलमार्ग की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 
ने 8 नवंबर को घोघा और हजीरा के बीच रो-पैक्स फेरी सेवा का 
शुभारंभ किया। गुजरात में सूरत और सौराष्ट्र के बीच बेहतर संबंध 
रहा है। करीब 20 लाख लोगों ने अपने घर, जमीन और परिवार से 
दूर रहकर सूरत में अपनी व्यावसायिक प्रगति की है। लेकिन इसके 
लिए पहले 375 किमी का सफर 10-12 घंटे में तय होता था जो 
अब इस फेरी सर्विस से महज 90 किलोमीटर रह जाएगी। इससे 
क्षेत्र में समय, ईंधन की बचत के साथ-साथ व्यापार और उद्योग 

को भी नई गति मिलेगी। गुजरात के इस क्षेत्र के लोगों का वर्षों 
का सपना साकार हुआ है, लेकिन प्रधानंमत्री मोदी का दृष्टिकोण 
तटवर्ती क्षेत्रों को एक नई सोच के साथ जोड़ना है ताकि आत्मनिर्भर 
भारत में ब्लू इकोनॉमी की हिस्सेदारी को मजबूत करने के लिए 
समुद्र से जुड़े लॉजिस्टिक्स मजबूत हो। 
जल परिवहन से सुगम यातायात 
देशभर की समुद्री सीमा में बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाई जा रही है 
और नए बंदरगाहों का भी निर्माण किया जा रहा है। देश के पास 
21 हजार किमी का जलमार्ग है। यह देश के विकास में अधिक से 
अधिक कैसे काम आए इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रयास 
किए जा रहे हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत देश में 500 से ज्यादा 
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परियोजनाओं पर काम चल रहा है। करोड़ों रुपये के इन प्रोजेक्ट 
में से अनेक पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, “जलमार्ग से 
होने वाला परिवहन सड़क और रेलमार्ग से कई गुना सस्ता पड़ता 
है। पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान होता है। फिर भी इस 
दिशा में एक समग्र सोच के साथ 2014 के बाद ही काम हो पाया 
है। ये नदियां और समुद्र मोदी के पीएम बनने के बाद नहीं आए हैं, 
पहले भी थे। लेकिन वो दृष्टि नहीं थी जो 2014 के बाद देश अनुभव 
कर रहा है। आज देश भर की नदियों में इनलैंड वाटरवेज पर काम 
चल रहा है। उससे कई लैंड लॉक राज्यों को समुद्र से जोड़ा जा रहा 
है।” सरकार लगातार बंगाल की खाड़ी व हिंद महासागर में अपनी 
क्षमताओं को अभूतपूर्व रूप से विकसित कर रही है ताकि देश का 
समुद्री हिस्सा आत्मनिर्भर भारत का एक अहम हिस्सा बनकर उभरे। 
बदला जहाजरानी मंत्रालय का नाम 
प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में रो-पैक्स फेरी सर्विस का शुभारंभ करते 
हुए एलान किया कि अब शिपिंग मंत्रालय का नाम बदला जा रहा है, 
अब यह ‘पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज’ के नाम से जाना जाएगा। 
इसका विस्तार किया जा रहा है। विकसित देशों में ज्यादातर जगहों 
पर शिपिंग मंत्रालय ही पोर्ट्स और वाटरवेज का दायित्व संभालता 
है। भारत में भी शिपिंग और पोर्ट्स वाटरवेज से जुड़े काफी कार्यों को 
यही विभाग करता रहा है, लेकिन अब नाम में स्पष्टता आने से काम 
में भी अधिक स्पष्टता आ जाएगी।  n

 वाराणसी को 620 करोड़ की सौगात

जब भी खरीदें, लोकल ही 
खरीदें: प्रधानमंत्री 

अ पने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 620 
करोड़ रु. की विकास परियोजनाओं 
का उद्घाटन और शिलान्यास करते 

हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल 
यानी स्थानीय उत्पादों को ही खरीदने का मंत्र 
दोहराया ताकि देश की अर्थव्यवस्था में नई जान 
ला सके। उन्होंने आह्वान किया कि लोकल को 
सिर्फ मिट्टी के दीय तक सीमित नहीं रखें। एक 
हिंदुस्तानी के नाते देशवासियों के प्रति अपना 
कर्तव्य निभाएं और लोकल के लिए वोकल बनें, 
कुछ नया करने वालों की उंगली थामें ताकि वो भी 
आत्मनिर्भर हो सकें। 

उन्होंने कहा, “मैं इतना ही चाहता हूं मेरे 
देश के लोग जो पसीना बहा रहे है, मेरे देश के 
नौजवान जो अपने बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य से कुछ 
न कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी 
उंगली पकड़ना हम सब का दायित्व बनता है, 
उनका हाथ पकड़ना हम सबका दायित्व बनता 
है।” इस मौके पर उन्होंने कहा कि मां गंगा को 
लेकर काशी का संकल्प है। धीरे-धीरे यहां के 
घाटों की तस्वीर बदल रही है। आने वाले समय में 
पर्यटक वाराणसी के घाटों की संुदर तस्वीर लेकर 
जाएंगे। काशी आज बिजली के तारों के जाल से 
मुक्त हो रहा है। पहले हर दिन 12 फ्लाइट चलती 
थी जो अब 48 हो गई है। कनेक्टिविटी के साथ 
रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कायाकल्प होता दिख 
रहा है। काशी यूपी ही नहीं, बल्कि पूरे पूर्वांचल 
के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का हब बन रहा है। 
इसका लाभ पूरे पूर्वी भारत को मिल रहा है। 
प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव के गरीब और किसान 
आत्मनिर्भर भारत अभियान के सबसे बड़े स्तंभ हैं 
और वे ही सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। 

हजीरा-घोघा रो-पैक्स फेरी सेवा जलमार्गों 
के समुचित प्रयोग की दिशा में बड़ी पहल
रो-पैक्स यानी कि रोल-ऑन रोल ऑफ शिपिंग। इससे 
दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र समुद्र के रास्ते भी जुड़े। अभी 
यहां केवल सड़क मार्ग की कनेक्टिविटी थी।

यह ऐसी शिपिंग सुविधा है , जिसमें पहिए वाले वाहन 
जहाज से ले जाए जा सकते हैं। इससे 10-12 घंटे में 
तय होने वाला 370 किमी का सफर सिर्फ 4 घंटे में तय 
होगा।  प्रतिदिन तीन ट्रिप के जरिए देश का 33 लाख लीटर 
सालाना ईंधन बच पाएगा।

इससे समुद्री तट के व्यापार उद्योग रीरोलिंग मिल, सीमेंट, 
लौह, फूड प्रोसेसिंग व्यापार का कच्चा और तैयार माल का 
लाजिस्टिक्स खर्च कम होगा। दोनों क्षेत्रों का अंतर घटेगा, 
विकास बढ़ेगा। व्यापार को मिलेगी नई उड़ान। 

समुद्री सीमा को मजबूतीदेश
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स्पेशल रिपोर्ट  सामुदायिक रेडियो

स्मार्टफोन के दौर में समाज को ज्ञान से सशक्त करता 

समाज का अपना रेडियो

रेडियो मतलब ऑल इंडिया रेडियो और सरकारी व प्राइवेट एफएम चैनल ही नहीं बल्कि तीसरे स्तर पर देश में 310 
सामुदायिक रेडियो स्टेशन आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय के ज्ञान को सशक्त कर रहे हैं। करीब 10 करोड़ की 

आबादी तक पहुंच वाले सामुदायिक रेडियो की ताकत को समझते हुए सरकार इनकी संख्या बढ़ाने पर जोर दे रही है। 276 
नए रेडियो स्टेशन जल्द होंगे शुरू तो 2025 तक 500 अन्य नए सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू करने का प्रस्ताव

डियो जन-जन स ेजड़ुा माध्यम ह।ै इसकी पहंुच और उसकी गहराई 
में रडेियो की बराबरी कोई नहीं कर सकता। प्रधानमतं्री नरेंद्र मोदी 
कहत ेहैं, “इसका अनुभव मुझ े1998 में हिमाचल की पहाड़ियों में 

परमाण ुपरीक्षण की घोषणा सनुकर खशुी स ेउझल रह ेचाय वाल ेस ेहुआ 
था। जब मैं पीएम बना तो सबस ेताकतवर माध्यम की तरफ मरेा ध्यान 
जाना स्वभाविक था।” रडेियो की इसी ताकत को देखत ेहुए प्रधानमतं्री ‘मन 
की बात’ के जरिए जनता स ेरडेियो पर जड़ेु। जहा ंदूर-दराज इलाकों में 
ऑल इंडिया रडेियो और टेलीविजन की पहुचं स्थानीय भाषा में नहीं ह,ै वहां 
अब 310 स ेअधिक सामुदायिक रडेियो उनकी लोक ससं्कृति, उनकी भाषा 
में ना सिर्फ मनोरजंन कर रहे हैं बल्कि सरकार की योजनाओं की जानकारी 
पहुचंाकर समाज को सशक्त भी कर रह ेहैं। यही वजह ह ैकि कोरोना काल 
में सरकार की बात निचल ेस्तर तक पहुचंान ेके लिए सचूना एव ंप्रसारण 

मतं्री प्रकाश जावड़ेकर भी सामदुायिक रडेियो पर रूबरू हएु। 
समाज को जानकारी सशक्त बनान े के लिए सरकार न े नवबंर 

2020 के पहले हफ्ते तक 738 सामुदायिक रडेियो को लेटर ऑफ 
इटंेंट्स(एलओआई) और 373 को परमिशन ऑफ एग्रीमेंट दिए हैं। इस 
समय दशे में 310 स ेज्यादा सामुदायिक रडेियो स्टेशन अपनी सवेाए ंदे 
रह ेहैं। यू ं तो केंद्र सरकार न े वित्त वर्ष 2004-2005 में समुदायों को 
शिक्षित करन ेऔर मुख्यधारा स ेजोड़न ेके उद्देश्य स ेसामुदायिक रडेियो की 
परिकल्पना को मूर्तरूप दने ेके लिए दिशा-निर्देश तय किय ेथ।े इसमें पहला 
कैंपस रडेियो अन्नामलाई यनूिवर्सिटी में शुरू किया गया।  वर्ष 2006 से 
कुछ सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थानों न ेभी सामुदायिक  रडेियो स्थापित 
किए, लेकिन फिर वर्ष 2014-15 तक जिस गति स ेइनकी सखं्या बढ़नी 
चाहिए थी, उस गति स ेनहीं बढ़ी।  दशे में सामुदायिक रडेियो की भमूिका 

रे
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को लेकर भारतीय जन सचंार ससं्थान(आईआईएमसी) के महानिदशेक 
प्रो. संजय द्विवदेी न ेएक कार्यक्रम में कहा, “सामुदायिक रडेियो स्टेशन 
समदुायों के द्वारा, उनकी स्थानीय भाषा एव ंबोली में चलाए जाते हैं, जो 
दशे को जोड़न ेका काम करत ेहैं।” भारत सरकार के शिक्षा मतं्रालय में 
उपनिदशेक पद पर तनैात और सामदुायिक रडेियो के प्रभाव पर पीएचडी 
करने वाल ेसौरभ मिश्रा कहत ेहैं, 2011 में मध्य प्रदेश में आदिम जाति 
कल्याण विभाग की तरफ स ेएकसाथ 8 सामुदायिक रडेियो स्टेशन पर 

काम शरुू किया गया। यहा ंअलीराजपरु के सहरिया जनजाति के लिए 
चदं्रशखेर आजाद की जन्मभमूि भांवरा में अपनी किस्म का विश्व का 
पहला ‘आजाद सामुदायिक रडेियो’ शुरू किया गया। सामुदायिक रडेियो 
गोरखपरु के बी.पी. मिश्रा न े‘न्यू इडंिया सामाचार’ स ेकहा कि पंचों की 
पचंायत, खतेी-किसानी स े ग्रामीण को सशक्त कर रह े हैं तो कोरोना 
महामारी के दौर में सरकार के आदशे निर्देश व दो गज की दरूी, मास्क है 
जरूरी कार्यक्रमों स ेसामुदायिक रडेियो न ेअपनी उपयोगिता को साबित 

आखिर समाज को अपने रेडियो की क्याें है जरूरत
आकाशवाणी और दरूदर्शन के जरिए 
दरू-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की 
आवाज तो पहुचं जाती थी लकेिन समदुाय 
की बात सरकार तक नहीं पहुचं पाती 
थी। ऐस ेमें अतंिम व्यक्ति तक सरकारी 
योजनाओं का लाभ पहुचंाने, जागरूक तथा 
शिक्षित करन ेके लिए सामदुायिक रडेियो 
शरुू किए गए। अखबारों, इलैक्ट्रॉनिक 
चनैलों और कमर्शियल गीत-सगंीत एफएम 
चनैलों की बहुतायत के बीच लोकप्रिय 
सामदुायिक रेडियो साबित करत ेहैं कि यह 
समाज के अतंिम छोर तक के समदुायों 
और सरकार के मध्य सवंाद का मजबूत 
माध्यम बन रहे हैं। 

कोरोना काल में सामुदायिक रेडियो

क्या है सामुदायिक (कम्युनिटी) रेडियो

n कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए ‘घर में रहें’, कोरोना के तथ्यों 
की जानकारी व स्वास्थ्य टिप्स, बच्चों की शिक्षा व अन्य गतिविधियों के साथ 
मनोवैज्ञानिकों की सलाह के कार्यक्रम चलाए।

n लाइव फोन इन, नाटक, रेडियो जॉकी की अपील, जिला उपायुक्त की तरफ से 
जन सेवा घोषणाओं पर बातचीत, पुलिस अधीक्षक से बातचीत, आदिवासी भाषा 
में विशेष कार्यक्रम और सर्वे, किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए किए जाने 
वाले उपाय, विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साक्षात्कार का प्रसारण।

n सामुदायिक रेडियो ने अपने यू-ट्यूब और फेसबुक पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म 
पर कोरोना जागरुकता से जुड़े कार्यक्रम अपलोड किए तो कुछ ने राज्य 
सरकार व केंद्र सरकार के सरकुलर प्रसारित किए। मास्क और सैनिटाइज़र की 
उपलब्धता, खाद्य वितरण, मास्क और सैनिटाइजर वितरण की जानकारी।

किसी सेवा क्षेत्र में वहां रहने वाले समुदाय के सदस्यों को उनके कार्यक्रमों के प्रसारण की 
प्रक्रिया में शामिल करके उन समुदायों की सेवा के उद्देश्य से प्रसारण करना। इसमें कम 
खर्चीले बैटरी से चलने वाले रिसीवर सेट का इस्तेमाल होता है। यह 5-10 किमी की कवरेज 
क्षेत्र के लिए होता है जिसमें 15-30 मीटर की ऊंचाई वाले टॉवर लगाने की अनुमति होती है। 

कहां शुरू किए जा सकते हैं... कौन और कैसे कर सकता है आवेदन
शैक्षणिक संस्थाओं के मामले में सामुदायिक 
रेडियो कैंपस में स्थापित किया जा सकता है। एक 
सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिए ट्रांसमीटर, टावर 
पर लगे फीडर केबल के साथ एंटीना समेत कुछ 
अन्य उपकरणों की जरूरत होती है।

ऐसा गैर सरकारी संगठन जो रजिस्टर हो और जिसके पास समुदाय 
में 3 साल सेवा का प्रमाणित रिकार्ड हो। नीति संबंधी दिशा-निर्देश 
और आवेदन प्रपत्र मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in 
पर उपलब्ध है। पात्र संगठन 2500 रुपए की प्रोसेसिंग फीस के 
साथ आवेदन कर सकते हैं।

स्पेशल रिपोर्ट  सामुदायिक रेडियो
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सोच से साकार हो रहे हैं सपने...
सोच में सकारात्मकता हो और हौंसले पक्के, तो हर राह आपके लिए आसान हो जाती है। भारत की कहानी में 
इस बार हम ऐसी ही दो प्रेरणाएं लेकर आए हैं। पहली डॉ. शारदा सिंह की, जिन्होंने जूट के रास्ते कई महिलाओं 
को आत्मनिर्भर बनाया तो दूसरी ओर गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय के 5 दोस्तों ने कोरोना काल में घड़ी 
जैसा हैंड सैनेटाइजर  बैंड बना कर आपदा में अवसर खोज लिया...

आ त्मनिर्भर भारत अभियान किस तरह आकार ल ेरहा ह,ै 
इसका उदाहरण हैं डॉ. शारदा सिहं। य ेअपन ेसगंठन 

'अभ्युदय' से पड़ोस की महिलाओं को जोड़कर जटू के थैल,े छोटे-
छोटे पर्स बनान ेका काम कर रही हैं। यहा ंमहिलाएं प्लास्टिक मुक्त 
जटू का प्रयोग कर न सिर्फ ईको फ्रेंडली उत्पाद तयैार कर रही हैं, 
बल्कि प्रधानमतं्री नरेंद्र मोदी के प्लास्टिक मुक्त भारत का सपना 
साकार करन ेमें भी योगदान दे रही हैं।  शारदा इस काम में छोटे-
छोटे बच्चों को भी जोड़ रही हैं जो इन उत्पादों पर पेंटिग्स कर उसे 
आकर्षक बनात े हैं। इस काम में सगंठन की दो अन्य महिलाएं 
लक्ष्मी और पनूम रीढ़ की हड्डी हैं, जो उत्पाद बनान ेके साथ-साथ 
लोगों को प्लास्टिक के प्रयोग स ेबचन ेके लिए जागरूक भी कर 
रही हैं। परू्वांचल जहा ंकरीब 90 फीसदी महिलाए ंघरों स ेबाहर नहीं 
निकलती, इस काम में उन्हें दिन के खाली 3-4 घटंों में काम दकेर 
आर्थिक रूप स ेभी सशक्त बना रही ह।ै हाल ही में केंद्र सरकार ने 
जटू के थलै ेको बढ़ावा दनेे के लिए अनाज में सौ फीसदी और चीनी 
में 20 फीसदी पकैिग के लिए जूट को अनिवार्य कर दिया ह।ै n

आपदा कैसे नए-नए अवसर पदैा करती ह।ै इसकी मिसाल 
ह ै ‘वोकल फॉर लोकल’ का आह्वान जो अब नारा नहीं, 

अभियान बन गया ह।ै कोरोना काल की चनुौतियों के बीच गजुरात 
तकनीकी विश्वविद्यालय के पाचं दोस्तों – सार्थक , कार्तिक, सागर, 
करण पटेल और जागतृ दव ेनाम के युवाओं न ेइसी मतं्र को साकार 
करत ेहुए घड़ी के आकार का ऐसा हैंड सनैिटाइजर बैंड बनाया ह ैजो 
अलग स ेहैंड सनैिटाइजर को ढोन ेकी मजबूरी स ेछुटकारा दिला रही 
ह।ै इन छात्रों के बनाए स्वदशेी उपकरण की विशषेता यह ह ैकि आप 
कहीं भी किसी चीज को छूत ेहैं तो आपको सिर्फ अपने इस अनोखे 
कलाई बैंड की ऊपरी सतह पर हाथ घुमाकर छूना होगा। ऐसा करत ेही 
स्प्रे निकलगेा और आपका हाथ सनैिटाइज हो जाएगा। एक दिन में 30 
बार इस कलाई बैंड से हाथ सैनिटाइज किया जा सकता ह।ै इन युवाओं 
को हैंड सनैिटाइजर बैंड बनान ेमें सिर्फ दो महीन ेका समय लगा ह।ै 
यजूर फ्रेंडली और काफी सस्ते इस हैंड बैंड का उपयोग हर तरह से 
किया जा सकता ह।ै यह उपकरण साबित करता ह ैकि दशे के युवाओं 
में अपार कौशल ह,ै जरूरत ह ैउस ेअवसर दनेे की। n

छात्रों ने बनाया घड़ी जैसा  
हैंड सैनिटाइजर बैंड 

जूट के बैग ने महिलाओं  
को दिखाई नई राह 

 भारत की कहानी सकारात्मक सोच
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मीडिया काॅर्नर
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